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[नया अनुच्छेद !-बी तथा अनुच्छेद 70 और 2 पर विचार] 


भारतीय विधान-परिषद्‌ 
मंगलवार, 30 नवम्बर सन्‌ ॥948 ई. 


भारतीय विधान-परिषद्‌ की बैठक कास्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में 
प्रातः साढ़े नौ बजे उपाध्यक्ष (डा. एच.सी. मुकर्जी): 
की अध्यक्षता में समवेत हुई। 


प्रतिज्ञा ग्रहण तथा रजिस्टर पर हस्ताक्षर 
निम्नलिखित सदस्य ने प्रतिज्ञा ग्रहण की तथा रजिस्टर पर हस्ताक्षर किये। 
माननीय श्री कृष्ण बल्‍लभ सहाय (बिहार : जनरल) 


विधान का मसौदा-( जारी) 
नवीन अनुच्छेद -बी 


उपाध्यक्ष (डा. एच.सी. मुकर्जी): अब हम संशोधन नं. 382 पुर पुनः विचार 
प्रारंभ करते हैं। श्री अमिय कुमार घोष अब इस पर अपना मत व्यक्त करेंगे। 


श्री अमिय कुमार घोष (बिहार : जनरल): उपाध्यक्ष महोदय, जो मसला हमारे 
सामने पेश है उस पर मैं कोई लम्बी वक्‍तृता नहीं देना चाहता और न उस सिद्धान्त 
का ही विरोध करना चाहता हूं जो मेरे मित्र श्री लारी के संशोधन में सन्निहित 
है जिसे कि कल उन्होंने यहां पेश किया है। किन्तु इसे विधान में रखने का मैं 
अवश्य विरोध करता हूं, श्रीमान्‌। विधान में ऐसे खंड को स्थान देकर हम सदा 
के लिए राज्य के हाथ पांव बांध देंगे और आवश्यकता होने पर भी वह ऐसा 
दंड नहीं दे सकेगा। 


यह सच हे, श्रीमान्‌ू, कि यह दंड बड़ा ही अमानुषिक हे, यह भी सच हे 
कि न्यायाधीश इस सम्बन्ध में गलती कर सकते हैं जिससे हो सकता है कि निर्दोष 
व्यक्ति भी फांसी पर लटका दिये जायें। पर साथ ही हमें यह बात भी ध्यान 
में रखनी होगी कि समाज में केवल अच्छे ही लोग नहीं है। उसमें बुरे लोग 
भी हैं और इस प्रयोजन के लिए कि ये दुष्ट, समाज के अधिकारों को कुचलें 
नहीं, समाज को त्रास न दें, राज्य के लिये यह आवश्यक हो जा सकता है समाज 
को तज्रस्त करने वाले ऐसे दुष्टों को ऐसा दंड दे। 


मेरा यह ख्याल जरूर है कि जब लोगों में चेतना आ जाये, जब समाज विकसित 
हो जाये तब राज्य ऐसे दंडों के सम्बन्ध में अपनी नीति पर पुनर्विचार करे। किन्तु 


*इस चिह्न का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्‍तृता का हिन्दी रूपान्तर है। 
999 
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[ श्री अमिय कुमार घोष] 


विधान में इन बातों का समावेश न होना चाहिए। उसके लिए तो हमें भारतीय 
दंड विधि-संहिता में सुधार करना होगा जिसमें भिन्‍न-भिन्‍न अपराधों के सम्बन्ध में 
ऐसे दंडों की व्यवस्था दी गई है। अभी हम एक परिवर्तन के काल से गुजर 
रहे हैं। हमारे सामने अनेक गम्भीर समस्‍यायें हैं हमारे सामने रोज भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार 
की स्थितियां उत्पन्न होती हैं इसलिए कभी-कभी राज्य के लिए यह आवश्यक हो 
जा सकता है कि ऐसे अपराधों के लिए, जिनसे कि राज्य और समाज खतरे में 
पड़ जाये, उसे गम्भीर दंड देने पडे। इसलिए सैद्धांतिक दृष्टि से तो मैं अवश्य 
इस बात से सहमत हूं, श्रीमान्‌, कि मृत्यु-दंड उठा दिया जाना चाहिये, पर विधान 
में इस आशय की व्यवस्था रखना और इस तरह सदा के लिये राज्य को बांध 
देना ठीक नहीं है। इसके लिए हमें भारतीय दंड विधि-संहिता में संशोधन करना 
चाहिए. या उन कानूनों में सुधार करना चाहिए, जिनमें ऐसे दंड की व्यवस्था हें 
जैसा कि मैं बता चुका हूं, हो सकता है कि राज्य के लिए परिस्थितिवश ऐसा 
दंड लगाना आवश्यक हो जाये। पर अगर आप विधान में इस तरह का खंड रख 
देते हैं तो विधान में संशोधन किये बिना राज्य ऐसा दंड दे ही नहीं सकता और 
विधान में संशोधन करना जरा कठिन काम हे। 


ऐसी हालतों में श्री लारी द्वारा पेश किये गये संशोधन का में विरोध 
करता हूं 


*थ्री के. हनुमन्थय्या (मैसूर): उपाध्यक्ष महोदय, श्री लारी ने जो संशोधन 
उपस्थित किया है उसे उन्होंने दयाभाव के आधार पर तथा प्रगतिशील विचारों से 
प्रभावित होकर उपस्थित किया है। मृत्यु-दंड को उठा देने का प्रश्न विवादास्पद 
है और मेरा यहां श्री लारी से मतभेद है। उस समस्या पर हमें दो दृष्टियों से 
विचार करना होगा। एक तो अपराधी के दृष्टिकोण से इस पर हमें विचार करना 
होगा और दूसरे राज्य के दृष्टिकोण से मैं ऐसा समझता था कि अपराधी मृत्यु-दंड 
के बजाय आजीवन कारावास को ही पसन्द करेगा पर अभी कुछ दिन पूर्व मुझे 
बर्नार्ड शा का एक नाटक पढ़ने का संयोग मिला। नाटक बहुत ही अच्छा था जिसमें 
फ्रांस की एक प्रसिद्ध वीरांगगा का चरित्र-चित्रण किया गया था। वह वीरांगना 
आजीवन कारावास के बजाय यह चाहती थी कि अग्नि की आहुति देकर उसका 
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शरीरांत किया जाये। लेखक ने उसके इस विचार का बड़ी खूबी से चित्रण किया 
है और इस नाटक के पढ़ लेने पर मुझे अपनी यह धारणा बदल देनी पड़ी कि 
अपराधी मृत्यु के बजाय यही पसंद करेगा कि उसे आजीवन कारावास की शून्य 
चहारदीवारी में एकाकी रहने दिया जाये, जहां उसे समाज-संपर्क की कोई गुंजाइश 
न हो। जीवन भर जेल में एकाकी मृतवत्‌ पड़े रहने के बदले अपराधी यही चाहेगा 
कि वह दुनिया से ही कूच कर जाये तो अच्छा हे। 


राज्य का दृष्टिकोण यह है कि जिस व्यक्ति को और मनुष्यों के जीवन के 
प्रति कोई ममता नहीं, कोई दयाभाव नहीं है, उसके जीवन के प्रति राज्य को 
भी कोई दयाभाव न होना चाहिए। समाज केवल सुधार के बल पर ही नहीं टिका 
है बल्कि इस कारण भी कि लोगों में भय की स्वाभाविक प्रवृत्ति वर्तमान है। केवल 
अपराधियों के सुधार का ख्याल रखा जाये और अन्य बातों का नहीं, यह चल 
नहीं सकता और कभी चला नहीं है। अगर हर मानव-हत्यारे को इस बात का 
निश्चय हो जाये कि उसकी जान पर कोई आंच न आयेगी और उसे केवल कुछ 
वर्षों के लिए कारावास में बन्द ही रहना पडेगा, तो चाहे कितना भी हतोत्साहित 
करने वाला कारावास-दंड क्‍यों न हो उसका असर जाता रहेगा। आज जेलों में 
आमतौर पर यही होता है कि आजीवन कारावास का दंड पाया हुआ अपराधी सात, 
साढ़े सात साल के अन्दर रिहा हो जाता है क्‍योंकि उसे जब तब छूट मिला करती 
है जिससे उसकी केद की मियाद बहुत कम हो जाती है। इसलिए एक हत्यारे 
को अगर इस बात का निश्चय हो जाये कि सात, साढ़े सात साल के अन्दर, 
जैसी भी दशा हो, उसके छूट जाने की आशा है तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिशोध 
के लिये अपना उपाय काम में लाने का उसका उपाय चाहे जो भी हो बढ़ावा 
मिलेगा। उदाहरण के लिए आप गोडसे की ही घटना लीजिए। 


“उपाध्यक्ष: इस विशेष व्यक्ति का यहां कोई उल्लेख नहीं होना चाहिये। 


“श्री के, हनुमन्थय्या: अगर कोई आदमी एक महत्त्वपूर्ण या महान्‌ व्यक्ति 
की हत्या का सहारा लेता है और इस बात का उसे निश्चय हो जाता है कि 
सात या आठ साल के अन्दर वह छूट जायेगा तो उस कुकृत्य की पुनरावृत्ति 
करने में वह जरा भी द्विधा बोध न करेगा। और आज जो हालत हैं, उसमें मृत्यु-दंड 
को उठाना, राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से तथा समाज की स्थिरता की दृष्टि से 
बहुत ही बुद्धिहीतता का काम होगा। 
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*पाननीय डा. बी,आर, अम्बेडकर: (बम्बई : जनरल): इस संशोधन को में 


नहीं स्वीकार करता हूं। 


यह 


उपाध्यक्ष; अब मैं इस संशोधन पर मत लूंगा। प्रस्ताव यह है कि: 
“अनुच्छेद ! के बाद निम्नलिखित नया अनुच्छेद जोड़ा जाये; 


“[]-83. (जाग एछपगांशा।]लशा छलका लि इसकाणा गाएतंणजशाश्‌ प्रड९ रण 
जं0लालल 8$ 00866. 7 


(सिवाय राजद्रोह के जिसमें हिंसा प्रयुक्त होती हो और अपराधों के लिए 
मृत्यु-दंड का अन्त किया जाता हे।) 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 


अनुच्छेद 0 


“उपाध्यक्ष: अब हम अनुच्छेद 0 को ले सकते हैं सभा के सामने प्रस्ताव 
है किः 


“अनुच्छेद 30 को विधान का अंग समझा जाये।”' 
अब मैं संशोधनों को देखता हूं। उसके बाद हम विचार कर सकते हें। 
संशोधन नं. 326 केवल शाब्दिक है और इसकी अनुमति मैं नहीं देता हूं। 


संशोधन नं. 327 श्री ताहिर का है और इस पर कुछ सदस्यों ने यह आपत्ति 
है कि यह बोधगम्य नहीं है। शायद श्री ताहिर इसका समाधान करेंगे। 


*भ्री मोहम्मद ताहिर (बिहार : मुस्लिम): मैं यह प्रस्ताव रखता हूं किः 


“अनुच्छेद 0 के खंड () में “ण थाए०शाशा' की जगह “८वणंझांणा' 
शब्द रखा जाये।+ 


+नोट: मूल अनुच्छेद 0 () अंग्रेजी में यों है: 


“एशठहाल 509 96 ९वण्भाज एण कृुछएणाप्रााए 0 था लाशथाड वा गराधारा$ एाी था[0मालशा प्रावक 6 
9८. 
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इस सम्बन्ध में मैं कोई लम्बा भाषण नहीं देना चाहता हूं। मैं केवल यही 
कहना चाहता हूं कि यहां दो पहलू हैं। एक तो नियुक्ति का और दूसरा अवाप्ति 
का। नियुक्ति का उल्लेख पहले ही हो चुका है। इसलिए मैं चाहता हूं कि यहां 
अवाप्ति को जोड़ दिया जाये। मेरा कहना इतना ही है। 


(संशोधन नो 328 और 329 नहीं पेश किये गये।) 


“उपाध्यक्ष: संशोधन नं. 330 और 33। दोनों ही शाब्दिक हैं, इसलिए उनको 
पेश करने की अनुमति नहीं दी जाती है। 


(सशोधन न॑ 332 नहीं पेश किया गया।) 


संशोधन नं. 333, 335 तथा 337 (इसका पहला अंश) एक ही है। संशोधन 
नं. 337 के प्रथम भाग को पेश करने की मैं अनुमति दे सकता हूं। 


*थ्री नज़ीरुद्नीन अहमद (पश्चिमी बंगाल : मुस्लिम): मैं यह प्रस्ताव रखता 
हूं, श्रीमान, किः 


+ अनुच्छेद 70 के खंड (2) में “णा श्ाणप्रा१5 जाए! की जगह “० ट्वाण्प्रात5! 
शब्द रखे जाये।'! 


असल में यह प्रस्ताव केवल “०॥9” शब्द को हटाने के लिए रखा गया 
है जो अनावश्यक है और कुछ कठिनाई पैदा करता है। कई और सदस्यों ने भी 
इसी कठिनाई का अनुभव किया है जैसा कि इसी आशय के अन्य कई आये 
हुए संशोधनों से स्पष्ट है। 


*उपाध्यक्ष: दूसरा संशोधन है नं. 334 का। 
*भ्री लोकनाथ मिश्र (उड़ीसा : जनरल): श्रीमान्‌, मेरा प्रस्ताव है कि: 


“अनुच्छेद 0 के खंड (2), (3) और (4) हटा दिये जायें।! 


+नोट: मूल अनुच्छेद ।0 (2) का मूल रूप यह है: 


“० ारशा डा, णा छ्रा0्प्रात5 जाए एी72एश्टाणा, 7402, 2856 5९5५, 66९5८९॥६ 09808 ए जाप 0 शाए 


णी गला, 96 व8९90]6 0 काए णी०6 प्रात 06 8486. 


]004 ] भारतीय विधान-परिषद्‌ [30 नवम्बर सन्‌ 948 ई. 
[ श्री लोकनाथ मिश्र] 


इसको लेकर मुझे कोई लम्बा भाषण देने की जरुरत नहीं है। मेरी समझ से 
खंड () में सभी बातें आ जाती हैं और खंड (2) तो निश्चित रूप से खंड 
(।) के अंतर्गत आ जाता है। और खंड (3), जिसमें पिछड़े हुए वर्गों के पक्ष 
में नियुक्तियों के सम्बन्ध में आरक्षण (॥०5०ए४7४०) का उल्लेख किया गया है, 
वस्तुतः अनावश्यक है क्‍योंकि इससे मन्दता तथा अक्षमता के लिए (04८7फक्षात255 
भा गरार्टी)ठंथाट9) विशेषाधिकार देकर एक प्रकार से आप इन दुर्गुणों को प्रश्नय 
देते हैं काम-धाम, खाना, कपड़ा, वासस्थान आदि चीजों को पाने का सबको अधिकार 
है पर किसी भी नागरिक को मूलाधिकार के रूप में यह अधिकार नहीं प्राप्त 
है कि राजकीय नौकरियों का कुछ एक भाग विशेष उसे मिले ही। राज्य की नौकरियों 
में तो नियुक्तियां केवल योग्यता के आधार पर ही होनी चाहिए। यह मूलाधिकार 
कभी नहीं माना जा सकता। अगर हम ऐसे अधिकार को स्वीकार कर लेते हैं 
तो यह उदारता कही जा सकती है, पर ऐसी उदारता से तो उन्हीं लोगों का अहित 
होगा जिनके पक्ष में यह बरती जायेगी। खंड (4) को मैं इसलिए अनावश्यक 
समझता हूं कि जब हमारा राज्य असाम्प्रदायिक राज्य बनने जा रहा है तो धार्मिक 
संस्थानों से इसे कोई सम्पर्क ही नहीं रखना चाहिए और राज्य को किसी भी धार्मिक 
संस्था के प्रबंध की चिन्ता ही न करनी चाहिए। इसलिए उन धार्मिक संस्थाओं 
के सम्बन्ध में, जो कि राज्य की देख-भाल के बाहर हैं, समिति की नियुक्ति 
में आरक्षण की बात ही हमें न सोचनी चाहिए। इन कारणों से खंड (2), (3) 
तथा (4) को मैं अनावश्यक समझता हूं। 


“उपाध्यक्ष: संशोधन नं. 336 और 34] एक ही आशय के हेैं। 336 को 
पेश करने को अनुमति मैं दे सकता हूं। 


श्री नज़ीरुद्दीन अहमद: मैं प्रस्ताव करता हूं कि 


“अनुच्छेद 0 के खंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाये: 


" (2) ऋशला लाया शाधी 726 लाशंए06€6 0 णी०6 प्रावशश ॥6 9926 
वार5ए०्टांएट णी भं5ड कलीशणा, 285४९, 5०, 65८९४ 0० [980०९ ए शाप. 
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(धर्म, जाति, लिंग, वंश अथवा जन्मस्थान सम्बन्धी किसी भेद-भाव के बिना, 
राज्याधीन पद के लिए प्रत्येक नागरिक पात्र होगा।) 


*“५]० $096”” शब्द को सभा रखना चाहती है इसलिए अपने संशोधन में मैंने 
थोड़ा परिवर्तन कर दिया है। 


इस संशोधन को प्रस्तावित करने का एकमात्र कारण यही है कि इसका 
वाक्‌-विन्यास अधिक स्पष्ट हे। 


*भ्री एच.वी. कामत (मध्यप्रान्‍्त और बरार : जनरल): संशोधन नं. 34] को 
मैं नहीं पेश कर रहा हूं, श्रीमान्‌। 


“उपाध्यक्ष: श्री ताहिर अब अपने संशोधन नं. 338 का दूसरा हिस्सा पेश कर 
सकते हैं। पहला हिस्सा पेश करने की अनुमति इसलिए नहीं दे रहा हूं कि वह 
केवल शाब्दिक है। 


*भ्री मोहम्मद ताहिरः मैं प्रस्ताव रखता हूं किः 


“अनुच्छेद 40 के खंड (2) में 4० भथाए ०००! शब्दों के बाद (० 
८गए05शाश८ा( शब्द रखे जायें।'! 


खंड का संशोधित रूप यह होगा। 


“ (2) ०0 लारला जगा, णा शाण्रा5व३ णाए एी शांशंणा, 780०९, ०८४४८, 
56७, 665८९ [98०6 ०ए शी णा भाए ण गला 96 गाशाशा)।6 0 का 
णी०6 ण शाए0जगालशा प्रावश 6 996. 7 


(कोई नागरिक केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान अथवा इनमें 
से किसी के आधार पर, राज्याधीन किसी पद या नियुक्ति के लिए अपात्र 
न होगा।) 


यह तो सीधी और साफ बात है कि जहां तक “पद' का सम्बन्ध है, यह 
खंड बिल्कुल सही है किन्तु नियुक्तियों के सम्बन्ध में, जिसके अन्दर, मेरी समझ 
से अन्यत्र की नियुक्तियां भी आ जाती है, यहां कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए, 
मैं समझता हूं कि (/#००' शब्द के बाद “0 ८गए0शा८ा॥ का रखना बहुत जरूरी 
है। आशा है प्रस्तावक महोदय इसे स्वीकार करेंगे। 


]006 ] भारतीय विधान-परिषद्‌ [30 नवम्बर सन्‌ 948 ई. 


“उपाध्यक्ष: श्री अनन्तशशयनम्‌ आयंगर अब अपना संशोधन नं. 342 पेश कर 
सकते हैं। 


(संशोधन न॑ 342 नहीं पेश किया गया) 
“उपाध्यक्ष: अब प्रो. के.टी. शाह संशोधन नं. 339 पेश कर सकते हैं। 
“प्रो, के.टी. शाह (बिहार : जनरल): मेरा प्रस्ताव है कि: 


“अनुच्छेद 40 के खंड (2) में 99०० ण #॥॥' शब्दों के बाद था गाता 
शब्द जोडे जायें। 


खंड का संशोधित रूप यह होगा: 


#]० लााशला शी, णा शा0्रात05 णाए एी 7लीश॑णा, 7802, ०४४८९, 5९5५, 
465८९॥६ [30०6 ए थार की गाता, णा भाए्. ण गीला 96 काशाशा)6 0 
भा णी०९ प्रावक 6 846. 


(कोई नागरिक केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, वंश, भारतीय जन्म-स्थान अथवा 
इनमें से किसी के आधार पर, राज्याधीन पद के लिये अपात्र न होगा।) 


इस संशोधन को मैं यह बताने के लिये पेश कर रहा हूं कि यह देश इतना 
विशाल है कि यहां की ही आबादी से हमें उन सभी गुणों से सम्पन्न पर्याप्त 
लोग मिल जायेंगे जो किसी भी दायित्व और विश्वास के पद को सुचारू रूप 
से निभाने के लिये आवश्यक हैं अन्य उपनिवेशों और देशों ने अपने देशों में, 
नियुक्तियों के सम्बन्ध में आरक्षण की अलिखित व्यवस्था कर रखी हैे। कहने का 
अभिप्राय यह है कि पहले वह अपने ही नागरिकों को पद देते हैं, उनकी नियुक्ति 
करते हैं। इस सम्बन्ध में कई देशों और उपनिवेशों का उदाहरण हमारे सामने है 
और ऐसी व्यवस्था करके हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। इस खंड में अगर 
आप “+॥ ॥7099”” शब्द रखते हैं तो इससे यह आवश्यक नहीं है कि जो भारत 
में न उत्पन्न हुए हों उनके विरुद्ध भेदभाव बरता जायेगा। केवल इतना ही व्यक्त 
करने के लिये ये शब्द रखे जा रहे हैं कि भारत में किसी का जन्मस्थान कहीं 
भी हो, उसके आधार पर उसकी नियुक्ति में कोई भेदभाव न बरता जायेगा। मैं 
इसे न केवल एक तर्क-संगत सुझाव ही समझता हूं बल्कि इसे मैं बहुत आवश्यक 


विधान का मसौदा [007 


मानता हूं। थोड़े अरसे के अन्दर हमने जो अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की है और इससे 
एक प्रभाव जो पड़ा है वह हमें कामनवेल्थ में शामिल होने और उन देशों के 
साथ बंधने पर जोर दे रहा है और पता नहीं हम कैसे और कहां पहुंचेंगे। व्यक्तिगत 
रूप से मेरा मत यह है कि इस प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था केवल इसी 
अभिप्राय से नहीं की जा रही है कि दुर्भावना पैदा करने वाले ऐसे भेदभाव के 
सम्बन्ध में न्याय बरता जाये, बल्कि यह व्यवस्था इस कारण से भी की जा रही 
है कि हमारी रक्षा, विकास एवं समुन्तति के लिये जो कुछ आवश्यक है उसकी 
प्राप्ति हमारे ही बच्चे, इस देश के ही नर-नारी कर सकते हैं। इसलिये इस देश 
में जो भी पद खाली हो या जो भी नियुक्ति करनी हो उसके लिये इस देशवासी 
का ही पहले हक है। 


यह बताना आवश्यक है, श्रीमान्‌ू, कि कामनवेल्थ के कई भागों में, जैसे कि 
दक्षिणी अफ्रीका में ही, हमारे नागरिकों के, राष्ट्रजनों के विरुद्ध बड़ा ही भेदभाव 
बरता गया है और बडे ही निन्दनीय एवं लज्जास्पद ढंग से। कामनवेल्थ में, जो 
कि वहां के लोग ऐसा कहते नहीं हैं और न कोई खास कानून बनाकर ही इसे 
व्यक्त करते हैं, पर वहां हर जगह “'ह्ाइट आस्ट्रेलिया” या “ह्वाइट कनाडा” की 
नीति बरतते हैं जिसके द्वारा वह यही व्यक्त करते हैं कि अश्वेत लोगों की वहां 
जरूरत नहीं है और अगर वे वहां जायेंगे तो उन्हें कई अयोग्यताओं का शिकार 
होना पड़ेगा जिससे उनको सदा के लिये दिक्कत होगी। जब आज भी स्वतंत्रता 
प्राप्त कर लेने पर भी हमें यही दुःखद अनुभव मिल रहा है तो मुझे कोई कारण 
नहीं दिखाई देता कि हम विधान में क्‍यों न यह व्यवस्था रख दें कि विश्वास और 
दायित्व के जो भी पद खाली होंगे उन पर पहले इस देश के नागरिकों को ही 
नियुक्त किया जायेगा। 


जैसा कि मैंने शुरू में कहा हे, इसका यह मतलब नहीं हे कि अन्य देशीय 
नागरिकों के विरुद्ध हम खुले तौर पर भेदभाव बरतेंगे, यद्यपि विश्व के प्रमुख, 
देशों के प्रचलित विधानों में इस तरह के अनेक उदाहरण वर्तमान हैं। अगर हम 
ऐसा करते भी हैं तो यह कोई नई बात नहीं होगी। अपने इतिहास को देखते 
हुए, उन तकलीफों को देखते हुए जो हमने झेली हैं और इस बात को देखते हुए 
कि 


]008 ] भारतीय विधान-परिषद्‌ [30 नवम्बर सन्‌ 948 ई. 


[प्रो. के.टी. शाह] 


सरकारी नौकरियों की सभी शाखाओं से विदेशियों ने हमारा निकासन दिया--उन 
विदेशियों ने जो इन सभी महकमों का शासन करते थे, जो हमारी समुन्नति सम्बन्धी 
आवश्यकताओं को गलत रूप में सदा हमारे सामने रखते थे। यह न केवल 
अनाश्चर्यप्रद ही होगा बल्कि अनुचित भी होगा और कम से कम मेरे लिये तो 
अवश्य ही, अगर विधान में इस आशय की एक स्पष्ट और खुली व्यवस्था रख 
दी जाये कि जिस जाति के लोगों ने यहां अपने पदों का दुरुपयोग किया, उससे 
अनुचित रूप से लाभ उठाया, उसके नागरिकों को यहां किसी भी पद पर नियुक्त 
नहीं किया जायेगा। 


किन्तु इस सम्बन्ध में हमें विश्वस्त अधिकारियों ने समझाया है कि “बीती 
ताहि बिसारि दे” का हम अनुगमन करें और अपने इस दुःखद अतीत को भूल 
जायें। इन दुःखद स्मृतियों को पुनर्जागृत करने के लिये मैं दायी नहीं होना चाहता, 
अगर आप इन्हें भूल सकें तो भूल जाये। इसीलिये तो मैं यह स्पष्ट आदेश यहां 
रखवाना चाहता हूं कि केवल भारत में जन्मे व्यक्ति और इस देश के प्रति निष्ठा 
रखने वाले व्यक्ति ही यहां दायित्व और विश्वास के पदों पर नियुक्त किये जा 
सकेंगे। मैं इसे प्रकारान्‍्तर से निषेधात्मक रूप में नहीं रखना चाहता हूं, अर्थात्‌ यह 
नहीं कहूंगा कि भारत के बाहर जन्मा कोई व्यक्ति यहां कोई विश्वास, दायित्व 
या लाभ अथवा अधिकार का पद न धारण कर सकेगा चाहे किसी को अतीत 
के अनुभव के आधार पर यह कितना ही उचित क्‍यों न प्रतीत हो। अपने 
अतीतकालीन दुःखद अनुभव के बावजूद भी हम यह उदारता दिखा सकते हैं, किन्तु 
मैं यह जरूर सोचता हूं कि जिस आरक्षण का मैं सुझाव दे रहा हूं वह भी 
बहुत जरूरी है। कहने का अभिप्राय यह है कि इस आशय की व्यवस्था विधान 
में जरूरी है कि विश्वास एवं दायित्व के जो भी पद होंगे वह केवल हमारे नागरिकों 
के लिए ही संरक्षित रखे जायेंगे। ऐसे लोगों के विरुद्ध जिन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र 
में हमारे राष्ट्र जनों के विरुद्ध भेदभाव बरता है, बाध्य होकर हमें अभी हाल में 
इसी अधिकार का प्रयोग करना पड़ा है। अगर विधान में यही व्यवस्था रखी 
जाती है और ऐसा भेदभाव बरतने का अधिकार हमें नहीं रहता है जिसका कि 
मैं सुझाव दे रहा हूं, तो इसके अनुसार आगे ऐसा करने में हमें बडी 


विधान का मसौदा [009 


कठिनाई होगी। इसलिये मेरा यह मत है कि यह सुझाव अनुचित या नियम विरुद्ध 
नहीं है कि इस देश की नौकरियां इस देश के नागरिकों के लिये ही संरक्षित 
रखी जायें। आशा हे सभा इसे स्वीकार करेगी। 


*थ्री एम. अनन्तशयनम्‌ आयंगर (मद्रास : जनरल): मैं चन्द शब्द कहना 
चाहता हूं, श्रीमान्‌। 


“उपाध्यक्ष: जब इस पर विचार-विमर्श होने लगे तो आप अपनी बात कह 
सकते हैं। 


*थ्री एम. अनन्तशयनम्‌ आयंगर:ः सूची नं. 2 के संशोधन नं. 77 पर जब 
आपने पुकार की उस समय मैं सुन न सका यह भी अनुच्छेद 0 के ही सम्बन्ध 
में है। आपकी अनुमति से मैं इसे उपस्थित करता हूं। मेरा प्रस्ताव है कि: 


“संशोधन सूची के संशोधन नं. 338 के सम्बन्ध में... '! 


*भ्री एच.वी. कामतः एक ओऔचित्य प्रश्न है, श्रीमान। कया इस समय संशोधन 
पर विचार किया जा रहा है अथवा अनुच्छेद और संशोधनों पर? 


*आ्री एम. अनन्तशयनम्‌ आयंगरः मैं एक संशोधन पेश कर रहा हूं। 

“उपाध्यक्ष: बात यह है कि जब मैंने श्री आयंगर का नाम पुकारा कि वह 
अपना संशोधन पेश करें, उस समय उनका ध्यान कहीं और था और यहां क्‍या 
हो रहा हे, इसका उन्हें ज्ञान नहीं था। अब वह अपना संशोधन पेश करना चाहते 
हैं। क्यों यह ठीक है न? 


*थ्री एम. अनन्तशयनम्‌ आयंगर: हां, महोदय, यही बात हे। 


“उपाध्यक्ष; आप को खासतौर पर रियायत दी जाती है और आप इसे पेश 
कर सकते हें। आशा हे सभा को मेरी यह बात स्वीकार हे। 


]00] भारतीय विधान-परिषद्‌ [30 नवम्बर सन्‌ 948 ई. 


“माननीय सदस्यगण: अवश्य। 


*भ्री एम. अनन्तशयनम्‌ आयंगरः आपकी अनुमति से, श्रीमान्‌, मैं यह प्रस्ताव 
रखता हूं कि: 


“गु जात ॥छलछिलाटड 00 काशाकालशा ०0. 338 एणी कह व7ा "एण 


4शाकधाशा$- 


(6) का टाव्रप5ट (4) एी काटा 40, एा ॥€6 शणतं$ जा गाधाटा5$ रण 
ला॥[0आगाशाए' 6 एणव5 जा गराभाला$ ॥टाबगाह 00 थाएफाएणज़ाशा 0 


भ[ू?0णा0शा 0 णीढट' 986 5फ्रशॉपाल्तद क्ाव 


(ती) गा 2905९ (2) णए भागएा8ल 0, भी ॥6 एणत6त5 कालाशांए6 0 भा 


6 एछ0795 छाए0आशगाशा ०7 96 वाइशल्व, 7 
[संशोधन सूची के संशोधन नं. 338 के सम्बन्ध में: 


(क) अनुच्छेद 0 के खंड () में “नियुक्ति के विषय में” शब्दों की 
जगह “'सेवायुक्ति अथवा पद पर नियुक्ति के विषय में!” शब्द रखे 
जाये। 


(ख) अनुच्छेद 0 के खंड (2) में “किसी पद के लिए'' शब्दों के बाद 
“किसी पद या नियुक्ति के लिये” शब्द रखे जाये। 


यह केवल इसी अभिप्राय से रखा जा रहा है कि बात स्पष्ट हो जाये और 
शब्द “पद' भी इसमें आ जाये जिससे कि यह खंड और भी व्यापक अर्थ व्यक्त 
कर सके। इसके सम्बन्ध में और कुछ कहने की जरुरत नहीं है। मैं सभा से 
अनुरोध करता हूं कि वह इस संशोधन को स्वीकार करे। 


*थ्री जसपतराय कपूर (संयुक्तप्रान्‍्त : जनरल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह 
प्रस्ताव रखता हूं कि: 


“अनुच्छेद 40 के खंड (2) में ऋरा॥' शब्द के बाद “0 ॥०४ं6०0००' शब्द 
रखे जायें।!! 
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ऐसा होने पर खंड का यह रूप होगाः 


-]० लााशला शी, णा शा0ग्रात5 णाए एी लीशणा, 780९, ०४४८९, 5९5५, 
465८९॥६ [48९€ णए शी णा 76९89ला०2ट, णा भाए. ण ॥0०7, 76 ॥20॥906 


ए0 भाए 0०ग०९ प्रावश्ा ॥6 846. 


(कोई नागरिक केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, वंश, जन्म-स्थान अथवा 
वासस्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर, राज्याधीन किसी पद्‌ के लिये 
अपात्र न होगा।) 


मेरे संशोधन का उद्देश्य यह है कि देश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह 
जहां भी रहता हो, राज्याधीन नियुक्तियों के लिए समान अवसर मिलना चाहिये। 
प्रत्येक नागरिक को, चाहे उसका वासस्थान कहीं भी हो, देश में कहीं जो भी 
राज्याधीन सेवायुक्ति हो, उसके लिए चुने जाने की पात्रता प्राप्त होनी चाहिए। जब 
समस्त देश के लिए एक नागरिकता है तो देश के किसी भाग में, किसी कोने 
में जो भी सरकारी नौकरी हो उसके लिए रखे जाने का हर नागरिक को 
विशेषाधिकार, अनियन्त्रित अधिकार होना चाहिए। यदि संयुक्तप्रान्त में कोई सरकारी 
नौकरी हो तो बंगाल, मद्रास, बम्बई या मध्यप्रान्‍्त के वासी को भी उस पर नौकर 
होने का अधिकार होना चाहिये और इसी प्रकार संयुकतप्रान्‍्त के निवासी को भी 
देश के अन्य प्रान्त में जो सरकारी नौकरी हो उसके लिए रखे जाने का अधिकार 
होना चाहिए अगर उस पद के लिए अपेक्षित अन्य योग्यताएं वह रखता है। हर 
नागरिक के मन में यह भाव उत्पन्न करना चाहिए कि वह समस्त भारत का नागरिक 
है न कि किसी प्रान्त विशेष का जहां कि वह वास करता है। उसको यह अनुभूति 
होनी चाहिए कि देश में जहां भी वह जाये उसे सरकारी नौकरी पर नियुक्ति होने 
के सम्बन्ध में वही अधिकार प्राप्त हैं जो उसे प्रान्त विशेष में प्राप्त हैं। दुर्भाग्यवश 
कुछ दिनों से हम यह देख रहे हैं कि देश में प्रान्तीयता की भावना बढ़ती जा 
रही है। “बंगाल बंगालियों के लिये है'”, “मद्रास मद्रासियों के लिये है” तथा 
अन्य ऐसे ही और नारे हमें रह-रह कर सुनाई देते हैं। ये आवाजें देश की एकता 
और अखंडता के लिये हानिकर हैं। हम देखते हैं कि कई प्रान्तीय सरकारों ने 
यह नियम बना रखा है कि प्रान्त की नौकरियों में वही लोग रखे जायेंगे जो उस 
प्रान्‍्त में कई वर्षों से रहते आ रहे हैं। हमें यह बताया गया है कि हमारे एक 
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[ श्री जसपतराय कपूर] 


प्रान्त में तो ऐसा नियम बना दिया है कि वहां सरकारी नौकरी में वही रखे जायेंगे 
जो 52 वर्ष तक वहां रह चुके हों। मैं नहीं जानता कि यह कहां तक सच हे। 
यह समाचार जो मुझे दिया गया है सम्भवत: उसमें कुछ अतिशयोक्ति है, पर यह 
सच बात है कि प्रान्त के लोग अपनी सरकारों को ऐसे नियम बनाने के लिये 
बाध्य कर रहे हैं, ताकि दूसरे प्रान्त के निवासियों को वहां की सरकारी नौकरियों 
में घुसने से रोका जा सके। अगर कोई प्रान्तीय सरकार ऐसा नियम बनाये कि 
वहां की सरकारी नौकरियों में नियुक्त किये जाने का वही पात्र होगा जिसे वहां 
की भाषा का पर्याप्त ज्ञान हो तो यह बात तो आसानी से समझ में आ सकती 
है। अगर यह नियम बनाया जाता है कि प्रान्त की सरकारी नौकरियों में वही रखे 
जायेंगे जिन्हें वहां की दशा का पर्याप्त ज्ञान है तो यह बात भी मैं समझ सकता 
हू। 

*उपाध्यक्ष: जो सदस्य बोलने के लिये खड़े हैं उनसे ज्यादा तो बेठे हुए 
सदस्यगण ही आपस में बोल रहे हें। 


*थ्री जसपतराय कपूरः मैं यह कह रहा था, श्रीमानू, कि अगर इस ख्याल 
से कि सरकारी काम सुचारू रूप से चल सके। प्रान्तीय सरकारें, यह नियम बना 
लें कि प्रान्‍्त की सरकारी नौकरियों में वही नियुक्त किये जा सकें, जिन्हें प्रान्त 
की भाषा का पर्याप्त ज्ञान है तो यह बात समझ में आ सकती है। इसके लिए 
स्थानीय दशा का ज्ञान भी अगर आवश्यक ठहरा दिया जाये तो इसे समझ सकता 
हूं। ये सारी शर्तें तो समझ में आ सकती है। क्‍योंकि सरकारी काम को सुचारू 
रूप से चलाने के लिए ये जरूरी है। किन्तु यह नियम रखना कि प्रान्त की सरकारी 
नौकरियों में नियुक्त किये जाने का वही पात्र होगा जो वहां 52 वर्ष रह चुका 
है, बिल्कुल बुद्धि-शून्य है। 52 वर्ष का आदमी अगर नियुक्त हो तो वह केवल 
3 साल ही और तो काम कर सकेगा क्‍योंकि इतने में उसकी मियाद पूरी हो 
जायेगी। मेरा कहना यह हे, श्रीमान्‌, इस प्रवृत्ति का हमें कठोरता से शमन करना 
होगा। इसलिए मैं कहूंगा कि सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का 
ऐसा प्रतिबंध नहीं रखना चाहिए जब तक कि सुचारू रूप से काम करने के लिए 
ही यह आवश्यक न हो। देश को एक रखना ही होगा चाहे इसके लिए हमें जो 
कीमत चुकानी पडे। देश की अखंडता की रक्षा हमें हर मूल्य देकर करनी ही 
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होगी। राष्ट्र की एकता को स्थायी रखने के लिए हम जो भी कर सकते हैं, हमें 
करना चाहिए और मैंने जो संशोधन रखा है वह उसी उद्देश्य से रखा है और 
इस दिशा में यह संशोधन हमारा एक कदम है। मैं सभा से सिफारिश करूंगा कि 
वह इसे स्वीकार करे। 


“उपाध्यक्ष: संशोधन नं. 340 पर दो संशोधन आये हैं पहला है नं. 8 जो 
सूची 3 में है। 


*थ्री के.एम. मुंशी (बम्बई : जनरल): मेरा प्रस्ताव है कि: 


“अनुच्छेद ।0 के खंड (2) के सम्बन्ध में संशोधन सूची में जो 340 नं. 
का संशोधन है उसमें “० 7०४0०॥००” शब्दों की जगह, जिन्हें रखने का वहां 
प्रस्ताव है, 7०9४0०॥००' शब्द रखा जाये।” 


यह संशोधन केवल शाब्दिक है क्‍योंकि आगे चल कर 340 नं. के संशोधन 
में “07 ॥9 ० 0०”! शब्द आते हैं। खंड की सम्पूर्ण भाषा की एकरूपता के 
लिए. यह आवश्यक है; इसलिए मैं इसे पेश करता हूं। 


*थ्री नज़ीरुद्दीन अहमद: क्‍या शाब्दिक संशोधनों पर अब रोक नहीं है? 


*थ्री के.एम. मुंशी: यह निर्णय देना कि प्रस्तुत संशोधन उस श्रेणी में आता 
है या नहीं, अध्यक्ष का काम है। 


“उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है उसके लिए मैं अनुग्रहीत 
हूं और उस पर विचार किया जायेगा। श्री मुंशी, आप अपनी बात कहिए। 


*थ्री के.एम. मुंशी: बस मुझे इतना ही कहना है। खंड में “५९४००”! 
शब्द के पहले जो “०”'” शब्द है उसे हटाने के लिए ही यह रख रहा हूं 


*भ्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर (मद्रास : जनरल) : मैं जो संशोधन पेश 
करने जा रहा हूं वह यों हैः 


“संशोधन नं. 340 के सम्बन्ध में, अनुच्छेद 30 के खंड (2) के पश्चात्‌ 
निम्नलिखित नया खंड जोडा जाये: 


“(2 93) रणागगाएश गा गांड भार शी जार्एला। शिराक्रााआा गिणा गाए 
भा 499ए एाठइटांगारश गा 7622व 00 3 2955 0 ९0३55९5 ए थाए)0शाशाशा| 
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[ श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर] 


० क?0गांगगञला, 0 का णीएलशः प्रावह कथाएं 946 0 ॥6 पार ऐथाए 
5०लॉ०्व का 6 काड छ8लालवप्राट छा थाएर 40९43 णा णीश 2पा079 
जाया 8 लागाणज, भा स्‍सवफराशाला 35 00 €शंवश्ाएट जाया प्रथा 


9490 ए0 60 हइपला था[।0ज़ाला णए म[एगापहगला. 


[(2क) इस अनुच्छेद की किसी बात से संसद को ऐसा कानून बनाने में 
कोई रुकावट न होगी जो सेवायुक्तियों के किसी वर्ग या वर्गों के सम्बन्ध में 
अथवा चालू समय के लिए प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य के अधीन 
या उसके राज्य-श्षेत्रान्तगत किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन किसी 
पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में, ऐसी सेवायुक्ति या नियुक्ति के पूर्व उस राज्य 
में अभ्यर्थी के निवास को लेकर किसी प्रतिबंध का विनिधान करता हो।] 


संशोधन में जो बातें रखी गई हैं, उसमें जो शब्द रखे गये हैं उससे यह स्पष्ट 
हो जाता है कि इसका उद्देश्य क्या है। अनुच्छेद के प्रथम भाग में उस आशय 
का एक आम नियम रखा गया है कि राज्याधीन नियुक्तियों या नौकरियों के सम्बन्ध 
में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त रहेगा और इस व्यवस्था द्वारा यह बात 
बुनियादी तौर पर स्वीकार की गई है कि समस्त भारतवर्ष में एक भारतीय नागरिकता 
ही रहेगी। अनुच्छेद 0 के दूसरे पैराग्राफ में यही बात उलट कर निषेधात्मक रूप 
में कही गई है, अर्थात्‌ यह कि कोई नागरिक धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग, वंश या 
जन्म स्थान आदि के आधार पर राज्याधीन किसी पद के लिए अपात्र न होगा। 
उसमें बाद के जो दो खंड हैं वे, अनुच्छेद के पहले भाग में जो बुनियादी सिद्धान्त 
और सामान्य नियम रखे गये हैं, उनके अपवादों को व्यक्त करते हैं। अब प्रस्तुत 
संशोधन यह कहता है कि राज्याधीन नियुक्तियों के सम्बन्ध में, विशेष कारणों से 
इस आशय की व्यवस्था का रखना आवश्यक हो सकता है कि राज्य द्वारा राज्य 
के अन्दर नियुक्त किये जाने के लिए वहां का निवास अपेक्षित है। यही इस 
संशोधन का अभिप्राय है और बजाय ऐसा करने के कि निवास के सम्बन्ध में 
व्यक्तिगत रूप से राज्य जो चाहें नियम निर्धारित करें, ज्यादा अच्छा यह समझा 
गया कि संसद्‌ (पार्लियामेंट) ही एक व्यापक नियम बना दे जो सभी राज्यों पर 
समान रूप से लागू हों, खास कर यह देखते हुए कि मूलाधिकारों से सम्बन्ध रखने 
वाले किसी भी मसले के लिए केवल संसद को ही कानून बनाने का अधिकार 
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है, भिन्‍न-भिन्‍न इकाइयों को नहीं ऐसी स्थिति में सभा के विचारार्थ मैं यह संशोधन 
उसके समक्ष उपस्थित करता हूं। 


*थ्री एच.वी. कामतः एक स्पष्टीकरण चाहता हूं, श्रीमान्‌। माननीय मित्र 
श्री अल्लादी कृष्णास्वामी से मैं यह जानना चाहता हूं कि यहां “थ्वाए 596 
व6 धार 9गाा8 59००१०१ | 06 प्राडश $2००१॥७१” (इस समय के लिए प्रथम 
अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य) शब्द रखे गये हैं, ये क्‍या प्रथम अनुसूची के 
चारों भागों के लिये लागू हैं? प्रथम अनुसूची में चार भाग हैं। तीन भागों में तो 
“७(४८७”” (राज्यों) का उल्लेख है और अन्तिम भाग में अंडमान और निकोबार 
द्वीपसमूहों के सम्बन्ध में हैं। अनुच्छेद । को पहले ही पास कर चुके हैं जिसके 
खंड (2) में कहा गया है कि “राज्यों से प्रथम अनुसूची के भाग , 2 और 
3 में उस समय उल्लिखित रहे राज्य अभिप्रेत होंगे।'” मैं उनसे यह जानना चाहता 
हूं कि “ब्ाए 99० लि 6 धार एथाए 5ए०ली०१ ॥ पार गांड $००१॥०?? शब्दों 
में क्या वे सभी राज्य और राज्यक्षेत्र आ जाते हैं जो प्रथम अनुसूची के चारों भागों 
में वर्णित हैं? अगर ऐसा है तो इस संशोधन की भाषा में कुछ सुधार और परिवर्तन 
करना होगा। तब इसे यों रखना होगा; “प्रातः भाएर 996 ण' छातराणज का 6 विश 
0०फ्ा 75 4, ], वा .00 ॥५ 0 6 +छ $20००727 (प्रथम अनुसूची के प्रथम 
चार , 2, 3 तथा 4 भागों में उल्लिखित किसी राज्य या राज्यक्षेत्र के अधीन) 
और अगर आप केवल ““$(06” शब्द को रखना चाहते हैं तो यह इस प्रकार 


का होगा; “प्रातद्वा थाए डा्राल छ०्लील्व गा एथ्आा5 ॥, ता, ता 0 ॥५ ते पाठ का 
0) :0॥॥। 


*पाननीय डा. बी.,आर. अम्बेडकरः यह तो स्पष्ट है कि हमने भागों का 
उल्लेख नहीं किया है। हमने केवल “प्राह्ा $ला०त7०” कहा है और इसमें वह 
सभी राज्य आ जाते हैं जिनका प्रथम अनुसूची में उल्लेख है। 


*थ्री एच.वी. कामतः अनुच्छेद में कहा गया है कि: “राज्यों से प्रथम 
अनुसूची के भाग ।, 2, 3 में उस समय उल्लिखित रहे राज्य अभिप्रेत होंगे।'' 
भाग 4 में जिन प्रदेशों का उल्लेख है वह हमारे विधान के अनुसार राज्य 
नहीं हैं। 
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शयाननीय डा. बी,आर, अम्बेडकरः इसमें अन्तर दर्शाने का कोई प्रयास न 
होना चाहिए। 


*शआ्री एच.वी. कामतः अगर मेरी बात का कोई जवाब नहीं है तो मुझे कुछ 
नहीं कहना है। 


*थ्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यरः अगर आप प्रथम अनुसूची को ही देखें 
तो आपको मालूम हो जायेगा कि भाग | में उन राज्य-क्षेत्रों का उल्लेख है जो 
इस विधान के आरम्भ होने वे सद्य-पूर्व गवर्नर के प्रान्तों के नाम से ज्ञात हों। 
भाग 2 में उन प्रदेशों का उल्लेख है जो इस विधान के आरम्भ होने के सद्य 
पूर्व चीफ कमिश्नर के प्रान्तों के नाम से ज्ञात हों; जैसे कि दिल्‍ली, अजमेर-मेरवाड़ा 
आदि प्रान्त। भाग 3 में देशी राज्यों की चर्चा है। ये तीनों प्रकार के प्रदेश अनुच्छेद 
। में 'राज्य' के नाम से उल्लिखित और वर्णित हैं। प्रथम अनुसूची के भाग 4 
में अंडमान और निकोबार टद्वीपसमूह हैं। ये राज्य नहीं हैं बल्कि केवल राज्यक्षेत्र 
हैं। 


*भ्री एच.वी. कामतः अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह राज्य नहीं हैं, यह 
आप केसे मान सकते हैं? मेरी समझ में नहीं आता कि आप इस कठिनाई को 
कैसे दूर कर सकते हैं? 


*थ्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यरः अंडमान आदि द्वीपसमूह तो केन्द्र के 
अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत रहेंगे और वे केन्द्रीय अधिकार-क्षेत्र के अन्दर आने वाले 
भागों में हैं। अंडमान और निकोबार ट्वीपसमूह पर तो यह आवास सम्बन्धी सिद्धान्त 
लागू नहीं होता। इनके सम्बन्ध में मूल अभिप्राय यह है कि जहां तक इन ट्वीपसमूहों 
का सम्बन्ध है केन्द्र को इनके बारे में पूरा अधिकार होना चाहिए। भाग |, 2, 
तथा 3 में उल्लिखित राज्यों का जहां तक सम्बन्ध है उनको यह अधिकार होना 
ही चाहिए कि अपने यहां की सरकारी नौकरियों पर नियुक्ति के लिये वह यह 
नियम रख सकें कि वहां का आवास अपेक्षित होगा। 


*अ्री एच.वी. कामतः मेरी समझ से तो यह कहना ठीक होगा: 


“गाव भा 896 ण छा ०णाए5इटव जा एथ5 4, वा, वा 200 ५ 0 6 
गा $ला००गा6०? या यों कि “ज्वाए 590० 5ए०लॉ०१ गा एश्वा5५ ॥, तर 20 ता ० 0८ 
पयाछा $0॥००१7००'। अन्यथा कठिनाई बनी ही रहेगी। 
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*उपाध्यक्ष: मेरा सुझाव है कि हम लोग दूसरे संशोधनों को लें और इस बीच 
में माननीय सदस्य श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर से मिल कर यह कोशिश करें 
कि श्री अय्यय उनका मत मान लें। मेरी समझ से हमारी कठिनाई का यही 
व्यावहारिक समाधान हे। 


*थ्री नज़ीरुद्दीन अहमद: मेरा सुझाव है कि चूंकि यह केवल शाब्दिक संशोधन 
है, इसे हम मसौदा-समिति पर छोड दें। 


*उपाध्यक्ष: में अब दूसरा संशोधन लेता हूं। इस पर अभी हम राय लेने नहीं 
जा रहे हैं। 


*थ्री एम. अनन्तशयनम्‌ आयंगरः मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि: 


“अनुच्छेद 40 के खंड (2) में ॥०ांट्टा06! शब्द के बाद “त तांडलांगांगन्षणए 
8४५ ां।8? शब्द रखे जायें।'! 


ऐसा तो है नहीं कि केवल नियुक्ति के प्रारम्भ में ही भेद-भाव बरता जा 
सके, बल्कि नियुक्ति के बाद भी यह भेदभाव बरता जा सकता है कि उसे हमेशा 
के लिये उसी पद पर रहने दिया जाये, जहां वह शुरू में नियुक्त किया गया 
था। कहने का मतलब यह है कि तरक्की आदि के सम्बन्ध में भी भेदभाव बरता 
जा सकता है। नियुक्ति सम्बन्धी अपात्रता में यह सभी बातें नहीं आ सकती है। 
इसलिये इसे स्पष्ट करने के लिये तथा इसके उद्देश्य को कार्यान्वित करने के 
लिये “० कंडलगागां।0०7%9 8९५ा॥57? शब्द रखने आवश्यक है। मैं सभा से अनुरोध 
करूंगा कि वह इसे स्वीकार करे। 


(संशोधन न. 343 नहीं पेश किया गया।) 
*भ्री दामोदरस्वरूप सेठ (संयुक्तप्रान्‍्त : जनरल): मेरा यह प्रस्ताव है कि: 
“अनुच्छेद ।0 का खंड (2) हटा दिया जाये।”' 


इसका कारण यह है कि वह खंड यों देखने में तो बहुत ठीक और तर्कसंगत 
है पर सैद्धांतिक दृष्टि से यह गलत है। नौकरियों में नियुक्ति या पद के सम्बन्ध 
में पिछड़े हुए वर्ग के पक्ष में आरक्षण की व्यवस्था रखने का मतलब ही यह 
है कि न अच्छी हुकूमत रह जायेगी और न शासन-सम्बन्धी कार्य ही दक्षतापूर्वक 
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[ श्री दामोदरस्वरूप सेठ] 


चल सकेगा। और फिर “पिछड़े हुए वर्ग” की व्याख्या करना भी आसान नहीं 
है। किसी पिछड़े हुए सम्प्रदाय या वर्ग को परखने की क्‍या कसौटी होगी, यह 
भी तय करना कठिन है। अगर यह नया खंड रखा जाता है तो इसका परिणाम 
यह होगा कि आलोचनाएं होंगी और पक्षपात बढ़ेगा और इन बातों का असाम्प्रदायिक 
राज्य में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मेरा यह मतलब नहीं है कि पिछडे हुए 
वर्ग को शिक्षा-सम्बन्धी योग्यता बढ़ाने के लिए तथा जीवन-स्तर ऊंचा करने के 
लिए. जरूरी सुविधाएं और रियायतें न दी जायें मेरा मतलब यही है कि पदों पर 
उम्मीदवारों को नियुक्त करने का काम पब्लिक सर्विस कमीशन के ही विवेक पर 
हमें छोड़ देना चाहिए. और किसी भी वर्ग को इस आधार पर हमें कोई भी रियायत 
नहीं देनी चाहिए कि वह दलित वर्ग का व्यक्ति है। 


“उपाध्यक्ष; अब हम 345 से 349 नं. के संशोधनों को लेते हैं। ये सब 
एक ही आशय के हें। 


“पं, लक्ष्मीकान्त मैत्र (पश्चिमी बंगाल : जनरल): 345 नं. का संशोधन में 
नहीं पेश कर रहा हूं। 


“उपाध्यक्ष: 346 से 349 के संशोधनों में संशोधन नं. 348 को चुनता हूं 
जो पं. हृदयनाथ कुंजरू के नाम में हेै। 


पं. हृदयनाथ कुंजरू (संयुक्तप्रान्‍्त : जनरल): मैं यह प्रस्ताव रखता हूं. 
किः 


“अनुच्छेद 40 के खंड (3) में बाबा जञा०्एला। ग6 डबल #0णा प्राधताए भाए 
70०शंग्रंणा [0 ॥6 7252ए0०॥5? (राज्य को पिछड़े हुए किसी जानपद वर्ग के पक्ष 
में नियुक्तियों के आरक्षण के लिए प्रावधान करने में काई बाधा नहीं होगी) शब्दों 
की जगह ये शब्द रखे जाये; “डा, (प्रा 3 एथा04 एी शा एलथ्वाड श्री 6 
९णाा]]लशारशालशा णी गा5$ (णाशरपाण), [/०एशा 6 9946 ॥#णा गा2तवाए कराए 


कु के 


725ट70270ा. 
इसके स्वीकृत होने पर खंड (3) का रूप यह होगा: 


“गाए का कांड भाएंल शीत] तप्गाए 3 छला04 एाी शा एल्था$ भीशा 
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6 ९एण्गालार्श्ाला णी गांड एणा्ॉपाण, [९एशा 6 996 णा 
गरांताए भाएे 725छए70ण एण ॥एणागगराशा5 णए छ9088 गा 9ए0प्रा' एु था 
02९उ्रक्काव 2855 ए लागशा$ एञग0...6८. 


(इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को इस संविधान के प्रारम्भ होने के 
पश्चात्‌ दस वर्ष को अवधि के अन्दर, पिछड़े हुए जानपद वर्ग के पक्ष में 
जिनका...नियुक्तियों अथवा पदों के आरक्षण (२८5०४०४7०7॥) के लिए प्रावधान 
करने में कोई अनुरोध न होगा) 


सिद्धान्ततः मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं कि उन वर्गों के हितों की रक्षा की जाये 
जो उस समय बिना मदद के अपनी देख-भाल खुद नहीं कर सकते। किन्तु इस 
अनुच्छेद का जो वर्तमान स्वरूप है उससे कई कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती है। 
पहली बात तो यह है कि “पिछडे हुए” (७४०८छ़था0) शब्द की व्याख्या विधान 
में कहीं भी नहीं दी गई है। विधान में 30। नं. का एक और अनुच्छेद है जिसमें 
पिछडे हुए वर्गों की दशा की जांच करने के लिये एक कमीशन नियुक्त करने 
की बात कही गई है। किन्तु वहां यह कहा गया है कि जांच केवल उन्हीं वर्गों 
के सम्बन्ध में की जायेगी जो शिक्षा सम्बन्धी तथा सामाजिक दृष्टि से पिछडे हुए 
हैं। वहां भी उन वर्गों की कोई नामावली नहीं दी गई है जिनके सम्बन्ध में कमीशन 
जांच करेगा। यह अनुच्छेद तो और भी अनिश्चित रूप रखता है। अमुक वर्ग पिछड़ा 
हुआ है या नहीं इसके निर्णय का भार न्यायालयों पर नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए 
यह हमारा कर्त्तव्य है कि हम पिछड़े हुए! की व्याख्या कर दें ताकि भविष्य में 
इसके अर्थ को लेकर कोई विवाद न खड़ा हों। 


इस सम्बन्ध में दूसरी बात मैं यह कहता हूं। जो सम्प्रदाय जीवन की दोड़ में 
पीछे हैं उनके आरक्षण की व्यवस्था तो रखी जाये, पर ऐसा करने में क्या यह वांछनीय 
होगा कि इसके लिए जो विशेष प्रावधान रखे जायें वह अनिश्चितकाल तक लागू 
रहें? या राज्य तथा पिछड़े हुए वर्ग दोनों के हित में आप यह वांछनीय समझते 
हैं कि इन वर्गों के आरक्षण के लिये जो विशेष प्रावधान रखे जाये वह एक-एक 
निश्चित अवधि के लिए ही रखे जाये? अगर यह अनुच्छेद इसी रूप में रखा 
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जाता है और पिछडे हुए वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों अथवा पदों के आरक्षण की 
व्यवस्था रखी जाती है तो हो सकता है कि राज्य यह समझने लग जाये कि उसने 
यह व्यवस्था करके पिछडे हुओं के प्रति अपना कर्त्तव्य पालन कर दिया हेै। मैं 
समझता हूं और मेरा विश्वास हे कि यह सभा, अगर इसे अपनी मर्जी पर काम 
करने दिया जाये तो इस बात से सहमत होगी कि वांछनीय यही है कि ऐसे प्रावधान 
के प्रवर्तन की समय-समय पर जांच करनी चाहिए ताकि हमें यह मालूम हो सके 
कि राज्य ने इन वर्गों को इनकी वर्तमान दशा से ऊपर उठाने के लिए तथा उन्हें 
इस योग्य बनाने के लिए कि वह अन्य वर्गों के साथ बराबरी के दर्ज पर मुकाबला 
कर सकें, यथोचित कार्रवाई की है या नहीं। 


इस सम्बन्ध में मेरा तीसरा तर्क यह है, श्रीमानू, कि अल्पसंख्यकों के लिए, 
जिसमें दलित वर्ग और अनुसूचित जातियां भी अवश्य शामिल होनी चाहिये, 
विधान-मंडल के स्थानों के सम्बन्ध में जो प्रावधान रखा गया है, वह इस विधान 
के अनुसार एक सीमित अवधि के लिये है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता 
कि इस समय इन वर्गों के लिये इस आशय का प्रावधान बहुत ही आवश्यक 
है और हर आदमी को यह बात साफ समझ में आती होगी कि विधायी-मंडलों 
में इनको प्रतिनिधान देना नौकरियों के प्रतिनिधान से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है। 
अगर किसी सम्प्रदाय को विधायी-मंडल में प्रतिनिधित्व प्राप्त है तो समय-समय 
पर इसके प्रतिनिधि अपनी मांग के सम्बन्ध में वहां आवाज बुलन्द कर सकते 
हैं और इस बात की कोशिश कर सकते हैं कि नियुक्ति के सम्बन्ध में या अन्य 
मामलों में जो भी अन्याय उसके साथ हुआ हो उसका सुधार हो जाये। पर अगर 
विधायी-मंडल में इनका प्रतिनिधान समाप्त कर दिया जाता है तो अन्य मामलों में 
आप चाहे जो संरक्षण इन्हें दें इनकी अवस्था बड़ी ही असहाय रहेगी। अन्य जो 
सहायता आप इन्हें देते हें उसके बन्द कर देने से इनका उतना अहित नहीं होगा 
जितना कि व्यवस्थापिकाओं में इनके प्रतिनिधान के समाप्त करने से होगा। अब 
विधान में यह प्रावधान रखा गया है कि अल्पसंख्यकों के लिये, जिसमें दलित 
और अनुसूचित जातियां भी शामिल हैं और जिसमें कि किसी भी परिभाषा के 
अनुसार हमें पिछड़े हुए वर्ग को शामिल करना चाहिए। स्थान सम्बन्धी जो संरक्षण 
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दिया गया है वह दस वर्षों के लिये ही सीमित है। अनुच्छेद 305 यह कहता 
है कि अल्पसंख्यकों के लिये, उनकी संख्या के आधार पर स्थान सम्बन्धी प्रतिनिधान 
के लिये जो प्रावधान है वह केवल दस वर्ष तक ही, अधिक नहीं, बिना किसी 
परिवर्तन के चालू रहेगा। विधान की प्रारम्भिक तिथि से दस वर्ष की अवधि बीतने 
पर यह प्रावधान समाप्त हो जायेगा, जब तक कि विधान में संशोधन करके इसके 
प्रवर्तत की अवधि को बढ़ाया न जाये। इस हालत में क्‍या यह वांछनीय न होगा 
कि इसी प्रकार का एक प्रतिबंध अनुच्छेद 70 के खंड (3) में भी रख दिया 
जाये? सच तो यह है कि ऐसा प्रतिबंध अनुच्छेद 0 में कहीं अधिक आवश्यक 
है बमुकाबले उस अनुच्छेद के जिसमें केन्द्रीय तथा प्रान्तीय शासन में नियुक्ति 
विषयक आरक्षण अल्पंसख्यकों को दिया गया है। दलित-वर्गों की हित-रक्षा की 
जो योजना है, अगर उसके अनुरूप अनुच्छेद 0(3) को रखना हे तो मैं कहूंगा 
कि यह संशोधन, जो मैंने प्रस्तावित किया है, न केवल वांछनीय है बल्कि बहुत 
ही आवश्यक है और इसको स्वीकार करना चाहिए। 


अब आखिर में मैं यह जानना चाहता हूं, श्रीमानू, कि अनुच्छेद 0(3) में 
तथा अनुच्छेद 296 में क्‍या परस्पर सम्बन्ध है। अनुच्छेद 296 कहता है कि “संघ 
के अथवा प्रथम अनुसूची के भाग | में उस समय उल्लिखित रहे राज्य के कार्यों 
से सम्बद्ध सेवाओं या पदों के लिए नियुक्तियों में, प्रशासन दक्षता को बनाये रखने 
का ध्यान रखते हुए सब अल्पसंख्यक समुदायों के दावों पर ध्यान रखा जायेगा।' 
अनुच्छेद 0 का खंड (3) उन सभी राज्यों के लिए लागू होता है जो प्रथम 
अनुसूची में उल्लिखित हैं। अब अनुच्छेद 0(3) में तथा 296 में, जो केवल 
उन्हीं राज्यों के लिये लागू हैं जो प्रथम अनुसूची के भाग | में उल्लिखित हें; 
क्या अन्तर है यह स्पष्ट है। इन दोनों में अन्तर क्‍या है यह तो स्पष्ट है, पर 
उन दोनों में सम्बन्ध क्या है यह बिल्कुल ही अस्पष्ट है। अनुच्छेद 296 
अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में है। नौकरियों में नियुक्ति को लेकर अल्पसंख्यक 
सम्प्रदाय के जो दावे होंगे उनका ध्यान रखा जाये, केवल इस आधार पर कि 
वे पिछड़े हुए लोग हैं। यद्यपि अनुच्छेद 296 में “॥रंगणगा५”” शब्द का प्रयोग किया 
गया है और अनुच्छेद 0(3) में “%2०८छक४०”” शब्द का प्रयोग किया गया हे, 
पर मुझे यही प्रतीत होता है कि देश के साथ इन्साफ करने के लिए संरक्षण 
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हर वर्ग को दिया जा सकता है चाहे उसे आप पिछड़ा हुआ वर्ग कहें या 
अल्पसंख्यक सम्प्रदाय कहें और वह संरक्षण केवल इस आधार पर दिया जा सकता 
है कि वह वर्ग पिछड़ा हुआ है और अगर उसकी देखभाल खुद उसी पर छोड़ 
दी जाती है तो वह अपने हितों की रक्षा न कर पायेगा। इससे प्रकट है कि इन 
दोनों अनुच्छेदों में परस्पर क्‍या सम्बन्ध है, इसे स्पष्ट करना जरूरी है, जैसा कि 
मैंने अभी कहा है। इसके अतिरिक्त मैं यह जानना चाहता हूं अगर अनुच्छेद 0 
(3) पास हो जाता है तो क्या भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों के वर्गों के लिए पदों या 
नियुक्तियों के सम्बन्ध में विशेष आरक्षण की मांग करना सम्भव होगा? अनुच्छेद 
0(3) के पास हो जाने से हो सकता है कि राज्य के लिए यह सम्भव न 
हो कि वह अल्पसंख्यकों के लिये नौकरियों में कोई आरक्षण दे सके। पर इससे 
इन वर्गों को या अन्य सम्प्रदाय के लोगों को क्‍या यह प्रलोभन न मिलेगा कि 
वे भी पिछड़ा हुआ होने का दावा करें ताकि अनुच्छेद 0(3) की सुविधा उन्हें 
भी प्राप्त हो सके। मेरा कथन यह हे, श्रीमानू, कि हमें ऐसी पद्धति रखनी चाहिए 
जिससे विघटनशील प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन न मिले और जिसके अधीन किसी भी 
वर्ग के लिए यह हितकर न हो कि वह पिछड़ा हुआ होने का दावा करे। इसलिए 
यह वांछनीय है कि हम संरक्षण सम्बन्धी जो भी प्रावधान रखें, उसके प्रवर्त्तन को 
सीमित रखने के लिए. उसकी एक सीमित अवधि निर्धारित कर दें ताकि 
विधान-मंडल को समय-समय पर यह मालूम होता जाये कि प्रावधान ने कैसा काम 
किया है और राज्य ने संरक्षित वर्गों के प्रति किस तरह अपने कर्त्तवत्य का पालन 
किया है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता है, मैं तो यही समझता हूं कि अनुच्छेद 
0 व्यर्थ है और इस विधान का जो यह उद्देश्य है कि उन सभी दुखस्थाओं 
को दूर कर दिया जाये जिनके कारण विशेष संरक्षण देना जरूरी है, उसके अनुरूप 
यह अनुच्छेद ।0 बन नहीं सकता। हम सभी को मालूम है कि अल्पसंख्यक समिति 
की रिपोर्ट पर जब सभा ने विचार किया था उस समय समूची सभा इस बात 
के लिए चिन्तित थी कि हर प्रकार के आरक्षणों को यथाशीघ्र समाप्त कर देना 
चाहिए। यह तो स्वीकार किया गया था कि अभी कुछ समय के लिये यह जरूरी 
है पर इस बात पर जोर दिया गया था कि अब जो भी आरक्षण देना जरूरी 
समझा जाये उसकी अल्पकालिक व्यवस्था ही की जाये ताकि देश की समस्त आबादी 
मिलजुल कर पूर्णतः एक हो जाये और किसी सम्प्रदाय या वर्ग को यह प्रलोभन 
न हो कि अपने लिए वह विशेष सुविधाओं की मांग करे। इन कारणों के आधार 
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पर मैं अपना संशोधन पेश करता हूं जोकि मुझे इसमें रंचमात्र सन्देह नहीं है कि 
मेरे मित्र डा. अम्बेडकर को यह हर्गिज पसन्द नहीं आयेगा। 


“उपाध्यक्ष: अन्य संशोधन जो इसी श्रेणी में आते हैं वे हैं नं. 346, 347 
और 349 के। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्‍या लोग यह चाहते हैं कि इन 
पर मैं मत लूं। 

(संशोधन न. 346, 347, 349, 350, 357 तथा 352 नहीं पेश किये गए।) 


संशोधन नं. 353 तथा 360 एक ही आशय के हैं और मैं चाहता हूं कि 
उन पर साथ ही विचार हो। 


(संशोधन के 353 तथा 360 नहीं पेश किये गये।) 


*थ्री वी.आई. मुनिस्वामी पिल्‍ले (मद्रास : जनरल): मैं अपना 353 नं. का 
संशोधन नहीं पेश कर रहा हूं, पर एक वक्तव्य देना चाहता हूं। 


उपाध्यक्ष: वाद-विवाद के समय आप ऐसा कर सकते हैं। 
अब हम संशोधन नं. 354 तथा 357 को लेते हैं। 
(संशोधन ने 354 और 355 नहीं पेश किये गये।) 


श्री अज्ञीज़ अहमद खां (संयुक्तप्रान्त : मुस्लिम): जनाब सदर, मेरी तज़वीज़ 
यह है कि आर्टिकिल 0 के पैरा 3 से लफ्‌ज़् ७४०८४थ१ खारिज कर दिया 
जाये। 


जनाबवाला, मुझे यह अर्ज़ करना है कि जिस वक्‍त माइनोरिटी रिपोर्ट यहां पेश 
हुईं थी, उस वक्‍त यह लफज़ ७४८०८७०० उसमें नहीं था और इस मज़मून पर 
हम लोगों की राय मुस्तकिल तौर पर यह कायम हुई थी कि लफूज़ छब०7्फ्रव्षात 
रखने की कोई खास जरुरत नहीं है। सोज्ञ यह कि अगर दस्तूर के पूरे मसौदे 
को देखा जाये तो मालूम होगा कि कई दफात इस किस्म की है कि जो अगर 
यह तरमीम मंजूर नहीं हुई तो दफा 0 के खिलाफ हो जाती है। मसलन दफ़ा 
266 और 267। 


अभी मुझसे पहले जो तकरीर कुंजरू साहब ने की है, उसको मैंने गौर से 
सुना है। उनकी मंशा यह थी जो नये हालात हिन्दुस्तान के अन्दर पैदा हो गये 
हैं उनमें अगर कोई तहफ्फुज किया जा सकता है तो वह महज इस बुनियाद पर 
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[श्री अज्ञीज् अहमद खां] 


किया जा सकता है कि कोई खास किस्म के ऐसे लोग हैं कि जो तालीमी ऐतबार 
से या तमददनी ऐतवार से नीचे दरजा के हैं। ऐसे लोगों के लिए हिफाजत की 
जरूरत है न कि अक्लियतों के लिए। उनकी राय में इन नये हालात में किसी 
क्लास और जमाअत को तहफ्फुज की जरूरत नहीं हैं। मेरी अपनी राय यह हे 
कि असल में तहफ्फूज़ की जरूरत उन लोगों को है, जिनके दिल में यह अंदेशा 
हो सकता है कि अगर तहफ्फूज़ नहीं किया गया तो उनकी हिफ़ाजत नहीं होगी। 
मैं समझता हूं कि हुकूमत के मुलाजिमों में किसी एक खास क्लास की मोनोपोली 
हो जाने से दूसरों के दिल में यह ख्याल हो सकता है कि उनकी अहमियत 
को नज़रअन्दाज कर दिया गया, तो यह खुद मुल्क के अन्दर एक नागवार हालत 
को पैदा करने का बायस बन जायेगा। इस वास्ते मेरा ख्याल यह है कि तरमीम 
निहायत जरूरी हैं। हम समझते हैं कि हमको जो नया नक्शा मुल्क का बनाना 
है, उस में इख्तलाफ़ात नहीं पैदा करना चाहिए और न इख्तलाफ़ात को बढ़ाना 
चाहिए। लेकिन बावजूद इसके यह एक ऐसा मामला है कि हम मुल्क में जो 
नई तब्दीली कर रहे हैं तो उस तब्दीली में बहुत सी माइनोरिटीज ऐसी हैं कि 
जिनको तहफ्फुज्ञ की जरूरत है। उनके लिए तहफ्फुज्ञ करना चाहिए और आसानी 
से किया जा सकता है। दफा 263 में, जनाबवाला, इस तरह का तहफ्फुज़ खासतौर 
पर किया गया है और दफा 266 में भी इस तरह के तहफ्फुज्ञ के अल्फाज़ 
हैं। 


मैं अर्ज करूंगा कि दरअसल हमें ऐसा मुल्क बनाना है कि जिसके अन्दर 
कोई तफरका न रहे, तो इसके लिए यह जरूरी है कि इस तरह की रोक न 
हो कि जो शख्स तालीमी काबिलियत रखता हो या जो कौमी अहमियत रखता 
हो, उसको यह महसूस हो कि उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसलिए अगर 
यह कानून तरमीम नहीं किया गया तो जो माइनोरिटीज़ हैं, उनके दिल में यह 
शुबा पैदा होगा कि हमारी अहमियत को मुल्क में नज़रअंदाज किया जा रहा है। 
मैं यह नहीं कहता कि हमको अपने मुल्क में जो मुलाजिम हों, उनमें 00 में 
से 20 सिख जरूर लेना है या 5 ईसाई जरूर लेना है या यह कि हमको 5 
मुसलमान जरूर ले लेना है। मगर मैं यह चाहता हूं कि अगर सिख और मुसलमान 
और ईसाई और दूसरी जमातें इस मुल्क के अन्दर आबाद हैं अगर उनमें तालीमी 
काबिलियत है, अगर उनमें वह सेफ़ात हैं कि जिनकी उम्मीदवारों को जरूरत हे, 
तो यह नहीं होना चाहिए कि उसको कतई नज़रअन्दाज कर दिया जाये। तो मैं 
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समझता हूं कि अगर हम इस लफ्ज को अपने कानून में से हटा देंगे तो फिर 
हमारे खिलाफ यह इल्जाम नहीं रहेगा कि किसी खास क्लास को नज़रअंदाज करने 
का कानून बना रहे हें। मेरे ख्याल में अगर लफ्ज़ %8८८एथ्वात” को हटा दिया 
जायेगा तो गवर्नमेंट के हाथ ऐसे मजबूत हो जायेंगे कि वह वक्‍तन फब्क्तन ऐसे 
इंतजामात कर सकती है कि अगर किसी खास जात के आदमियों को मुलाजमत 
में नज़रअंदाज किया जाये तो उसको रोक सकें। मैं समझता हूं कि यह दफा गवर्नमेंट 
के हाथों को इस मजबूती से बांध देगी कि वह इस तरह की खराबियों का इंतजाम 
न कर सकेगी और मुल्क में जो तफरका है, वह बना रहेगा। तो इस बुनियाद 
पर मैं यह उम्मीद करता हूं कि हाउस इस तजबीज़ को जो कि यकीनन वह 
तज़बीज़ है, जो कि माइनोरिटी कमेटी की रिपोर्ट के माफिक है, मंजूर फरमायेगा। 


*उपाध्यक्ष: इस संशोधन पर एक संशोधन है जो सूची | में नं. 49 का हे। 
मैं देखता हूं कि यह पेश नहीं किया जा रहा है। अब आता है संशोधन नं. 357, 
जो श्री शंकर राव देव और आचार्य जुगल किशोर के नाम में है। ये दोनों सज्जन 
सभा भवन में उपस्थित नहीं हैं। दूसरा संशोधन है नं. 358 का जो केवल शाब्दिक 
है। संशोधन नं. 359, 36।॥ तथा 362 को पेश करने की अनुमति मैं दे सकता 
हूं। नं. 359 श्री रणवीर सिंह के नाम में हैं और वह यहां हैं नहीं। इसके बाद 
आता है नं. 36], जो लोकनाथ मिश्र के नाम से हे। 


*थ्री लोकनाथ मिश्र: इसे मैं नहीं पेश कर रहा हूं। 


*उपाध्यक्ष: संशोधन नं. 362 डा. पट्टाभि और अन्य सदस्यों के नाम में हं। 
वे भी इसे नहीं पेश कर रहे हैं। नं. 362 प्रो. शाह के नाम में हैं इस संशोधन 
का दूसरा हिस्सा तथा संशोधन नं. 366 एक ही हें। 


प्रो. के.टी. शाह: मैं यह प्रस्ताव रखता हूं, श्रीमान्‌ किः 


“अनुच्छेद 40 के खंड (4) में +॥ ८ण्लांगा श्या।' शब्दों के बाद 
।79792॥772' शब्द जोड़ा जाये और “छः तलाणां।ांणा4! तथा 0 79९०णाशा॥९2 
00 8 9भास्‍०परभ' (00079707' शब्द हटा दिये जाये।'! 


मेरा संशोधन स्वीकार हो जाने पर इस अनुच्छेद का रूप यह होगा: 


“]0०माए का ही$ कराए 809 लिए ॥6 ऊकुथनांणा एण थभाए 8ए जांदा 
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[07शंवंट 20 ॥6 गारल्पराशा। णएी था णीलट का एगाल्टाणा शा 
गरभावशाहश 6 बरशि[$ ण काए कलीएश0पएड४ गाापाणा ण भाए। गशाएशः ए 
6 00र्थाए 8047 गलार्ण भी 96 3 छथ$णा जार्णठशाए 4 #गांणाधि 
कलीशंणा, 


(इस अनुच्छेद की किसी बात का किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर कोई प्रभाव 
न होगा जो प्रावधान करती हो कि किसी धार्मिक संस्था के कार्य-प्रबंध से 
सम्बद्ध कोई पदधारी अथवा उसके शासी मंडल का कोई सदस्य किसी विशेष 
धर्म का अनुयायी व्यक्ति ही होगा।) 


इससे मूल अनुच्छेद के अन्य शब्द हट जायेंगे। 


जहां तक कि मैं इस अनुच्छेद के उद्देश्य को समझ पा रहा हूं, वह यही 
है कि ऐसी संस्था जो कि केवल धार्मिक हो और जिसका कि किसी विशेष 
सम्प्रदाय या मत से ही खास तौर पर सम्बन्ध हो, उसका संचालन उसी धर्म, सम्प्रदाय 
या मत के अनुयायी व्यक्तियों द्वारा ही होना चाहिये और जो इनके अनुयायी न 
हों उन्हें उस संस्था के प्रबंध से सम्बद्ध न होने देना चाहिए। मगर आप “था 
०णाल्लांगा शांत?--अर्थात्‌ “ब्राए एलडइणा ॥णकाए भाए णीएढ वी टणाललांणा 
शत” इन व्यापक शब्दों को रखते हैं तो मेरी समझ से इसके अन्दर ऐसे अवैतनिक 
या आदरमूलक पद भी आ जाते हैं जो चन्दा या विशेष सहायता अथवा किसी 
सेवा के स्वीकृति-स्वरूप सम्मानार्थ दिये जाते हैं। कोई अन्य धर्म या मत मानने 
के कारण ही किसी की सेवा या चन्दा अथवा विशेष सहायता को बिल्कुल अमान्य 
करना उचित और न्यायसंगत नहीं जंचता है, खास करके उस हालत में जब उन 
संस्थाओं में धर्म या सम्प्रदाय सम्बन्धी कार्यों के अलावा अन्य कार्य भी होते हों। 


उदाहरण के लिए शिक्षा-संस्थाओं को लीजिए जैसे कि विश्वविद्यालय, अस्पताल 
या ऐसी ही अन्य संस्थाओं को लीजिए जो किसी विशेष धर्म से सम्बन्धित हों 
और अपने धार्मिक कार्य में श्रद्धा से लगी हों। उनकी संचालन-व्यवस्था में ऐसे 
प्रावधान से व्यर्थ की अडचनें आ सकती है, अगर उसमें यह संशोधन नहीं रखा 
गया जिसको कि मैंने प्रस्तावित किया है। ऐसी संस्थाओं में अवेतनिक पद-धारण 
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करने, या सभासद बनने पर अथवा अवैतनिक रूप से अध्यापन का कार्य करने 
पर कोई रोक न होनी चाहिए। मुझे इस बात का निश्चय है कि मसौदा बनाने 
वालों का कदापि यह अभिप्राय नहीं रहा होगा कि ऐसे अवैतनिक सम्बन्ध भी 
न रखे जा सकें। किन्तु मैं ऐसा समझता हूं कि मूल खंड में जो शब्द रखे गये 
हैं, उनसे गलत मतलब लगाया जा सकता है और कम से कम साधारण आदमियों 
की बुद्धि में तो गलत मतलब आ ही सकता है। इन शब्दों के कारण अति चतुर 
वकीलों को कभी-कभी यह मौका भी मिल सकता है कि वे इन प्रावधान से 
एक नया फायदा उठा लें। 


इसलिए व्यक्तिगत रूप से मैं तो यह नहीं चाहूंगा कि यहां कोई ऐसी गुंजाइश 
रह जाये कि सम्प्रदाय को क्षति पहुंचा कर या उन आदर्शो को क्षति पहुंचा कर, 
जिनको कि हम यहां स्वीकार कर रहे हैं, कोई व्यक्ति अपने बुद्धिकौशल का ऐसा 
योग कर सके। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस आशय का प्रावधान बनाते समय 
विधान-निर्माताओं के मन में दो परस्पर विरोधी आदर्शों का संघर्ष चल रहा था। 
उनके दिमाग में एक तो यह आदर्श काम कर रहा था कि विधान जो बने वह 
एक पूर्णतः असाम्प्रदायिक राज्य के अनुकूल हो जिसमें धर्म को राज्य की ओर 
से कोई मान्यता न प्राप्त हो। और इसी आदर्श की प्रेरणा से यह कोशिश की 
गई कि जहां तक कि समाज के नागरिक जीवन का सम्बन्ध है, किसी धर्म, पन्थ 
या सम्प्रदाय के पक्ष या सम्बन्ध में भेद बरतने वाला कोई प्रावधान विधान में न 
रखा जाये। 


दूसरी तरफ ऐसा प्रतीत होता है कि उन विशेष धर्मों या सम्प्रदायों के प्रति 
ममता भी सक्षम चेतना की दशा में उनको आन्दोलित कर रही थी। जिनकी संस्थाओं 
को, नीवियों (॥॥१0977०75$) को तथा भित्तियों को बचाने की कोशिश की जा रही 
है और विधान में अपवाद रखकर जिन्हें इस खंड के प्रभाव से अलग रखा जा 
रहा है। आखिर मूल अनुच्छेद में जो सिद्धान्त सन्निहित है उसके लिए एक अपवाद 
के रूप में ही तो यह खंड 4 रखा गया है। और अपवादमूलक होने के कारण 
विशेष सम्प्रदायों की संस्थाओं को उनके प्रबन्ध के सम्बन्ध में इससे एक छूट 
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मिल जाती है। मसौदा बनाने वालों ने यह व्यवस्था सूक्ष्म चेतना की अवस्था में 
शायद यहां रखी है। कहने का मतलब यह है कि असाम्प्रदायिक राज्य के आधारभूत 
सिद्धान्त को अस्वीकार न करते हुए भी प्रकारान्तर से परोक्ष रूप से उन्होंने नये 
संशोधन या अपवाद रख दिये हैं जो मेरी निगाह में इस अनुच्छेद के समस्त प्रावधान 
के पीछे जो मूलभूत तत्त्व है उसको ही समाप्त कर देते हैं। इसलिये मैं समझता 
हूं कि अगर मेरे सुझाये शब्दों को यहां जोड़ दिया जाये यानी यह जोड़ दिया 
जाये कि किसी भी धार्मिक संस्था के प्रबन्ध में ऐसा कोई व्यक्ति सम्मिलित न 
हो सकेगा जो उस विशेष धर्म को न मानता हो तो इससे अर्थ स्पष्ट हो जाता 
है और हमारे प्रयोजन के लिए यह काफी है। ऐसा करने से हमारे मूल सिद्धान्त 
का प्रयोजन भी सिद्ध हो जायेगा। अगर यह प्रयोजन सिद्ध करना आपको अभियप्रेत 
है और साथ ही राज्य की ओर से जो कि किसी धर्म विशेष के साथ पक्षपात 
न करेगा, सभी सुरक्षा का तथा अहस्तक्षेप का आपको पक्का भरोसा हो जायेगा। 
मुझे तो इस संशोधन में कोई भी आपत्ति की बात नहीं दिखाई देती है। फिर 
भी मसौदा बनाने वाले सदस्यों की या उनके समर्थकों का इस सम्बन्ध में जो 
भी विरोध या आपत्ति होगी उसे मैं ध्यान से सुनूंगाका जब कि वे इस सम्बन्ध 
में अपनी आपत्ति नहीं बताते या मुझे अन्यथा नहीं समझा देते, मैं इन शब्दों के 
साथ इस संशोधन को स्वीकार करने की सभा से सिफारिश करूंगा। 


(संशोधन न 364 नहीं पेश किया गया।) 


उपाध्यक्ष: नं. 365 शाब्दिक है और उसे पेश करने की अनुमति नहीं मिल 
सकती है। 


(संशोधन ने 367 और 368 नहीं पेश किये गए।) 


“उपाध्यक्ष: सूची 2 के संशोधन नं. 82 के सम्बन्ध में श्री कामत ने कुछ 
आपत्ति उठाई है। 


“माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकरः श्री मुंशी की व्याख्या से उन्हें संतोष हो 
गया है। 
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*थ्री एच.वी. कामतः नहीं, श्रीमानू, उनकी व्याख्या से मेरी कठिनाई दूर नहीं 
हुई है। मुझे जो सन्देह हे वह भी दूर नहीं हुआ हैे। अगर वह समझा सकते 
हैं तो इस सम्बन्ध में उन्हें फिर समझाने दीजिए। मैं अपनी बात पर जोर दूंगा। 


“माननीय श्री घनश्याम सिंह गुप्त (मध्यप्रान्‍्त और बरार : जनरल): श्री कामत 
ने जो सवाल उठाया है वह सचमुच परेशान करने वाला है और इस पर विचार 
करना जरूरी है। इसके बारे में तो कोई शक हो ही नहीं सकता। खैर, संशोधन 
इस प्रकार हैं: 


“]रणायाश का हीं कराए शीओ छार्णला। एथीक्राला गिणा परधाए शा 
4 काठ्इलांताए गा 76709 [00 3 ०0३5४ णा 20[85565 एा थाएं0क्ाशा 07 
॥?णापालशा। 0 भा णीट ऋातशा #8 $दववांट 0णा 6 ग्रार फैथाए 
59०लॉ०्व का 6 का 8लालवप्राड छा काएर 40९43 णा णीश 2परा079 
जाया व5$ शाोगज भाएे 72(प्रीशाला 38 00 ॥6 कटडंब्रैकाटट ##/फ्राी #ध्वा 


अंद्वाट [7 00 छाती थाए0जाला णए ॥?0गाञा., 


(इस अनुच्छेद की किसी बात से संसद को ऐसा कानून बनाने में कोई रुकावट 
नहीं होगी, जो सेवायुक्तियों के किसी एक वर्ग या वर्गों के सम्बन्ध में, अथवा 
चालू समय के लिये प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य के अधीन या 
उसके राज्य-द्षेत्रान्तगत किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन किसी पद 
पर नियुक्ति के सम्बन्ध में, ऐसी सेवायुक्ति या नियुक्ति के पूर्व, उस राज्य 
में अभ्यर्थी के निवास को लेकर किसी प्रतिबंध का विनिधान करता हो।) 


स्टेट” शब्द मसौदे में दो स्थलों पर आया है। एक तो अनुच्छेद | में और 
दूसरा अनुच्छेद 7 में। अनुच्छेद । में तो इस शब्द का अर्थ बड़ा व्यापक है और 
राज्य-क्षेत्र के सम्बन्ध में व्यवहत हुआ है और अनुच्छेद 7 में प्राधिकारियों के 
सम्बन्ध में व्यवहत हुआ है। मैं अनुच्छेद 7 को पढ़ कर सुना देता हूं। उसमें 
कहा गया हैः 
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[माननीय श्री घनश्याम सिंह गुप्त] 


“]]655 6 ९णगा6हझ 0०॥0०'णा56 ॥टव॒परा25, 6 9906 गाएंपव65 ॥6 
(70शदगाधालशा क्ाव ॥6 एक्ीगालशा ए गाव भाव 6 (ए0एथगाशा भाव 
॥6 46शंंडाव्रपार णा ९2० ए ॥6 छाव्वाट5 भाव णए 40९४ णा ताल ब्रपी07॥65 
जाता 6 लशााराणज एण गाव॑ब ण प्रावक ॥6 ०णा0 ए ॥6 (0एकशाशलशा 
ण गाता. 7 


(यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो, तो इस भाग में “'राज्य'' शब्द 
में भारत के शासन और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक के शासन और 
विधान-मंडल तथा भारत के राज्य-क्षेत्रान्तगत सब स्थानीय तथा अन्य प्राधिकारियों 
का समावेश है।) 


इस तरह हम देखते हैं कि अनुच्छेद 7 'राज्य' शब्द की परिभाषा देता है पर 
राज्य-क्षेत्र के सम्बन्ध में नहीं, किन्तु उसके प्राधिकारी के सम्बन्ध में। अनुच्छेद | 
राज्य के क्षेत्र को व्यक्त करता है। इस संशोधन में राज्य-क्षेत्र तथा प्राधिकारी-- 
दोनों का--ही उल्लेख किया गया है। जब हम यह कहते हैं-..'राज्याधीन किसी 
पद पर नियुक्ति अथवा राज्याधीन कोई सेवायुक्ति''-तो इससे अर्थ ही यह होता 
है कि राज्य के प्राधिकारी के अधीनस्थ कोई पद या सेवायुक्ति। इसमें कुछ 
गलत नहीं है क्‍योंकि अनुच्छेद 7 से मतलब है, प्रथम अनुसूची के राज्यों के 
सभी राज्य-क्षेत्रों से। ज्योंही हम यह कहते हैं कि: “यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ 
अपेक्षित न हो तो इस भाग में “राज्य” शब्द में...” तो, जहां तक इस अनुच्छेद 
7 का सम्बन्ध है, इसमें समूची प्रथम अनुसूची आ जाती है और इस सम्बन्ध 
में किसी सन्देह की गुंजाइश ही नहीं है। और फिर अनुच्छेद 0 में कहा गया 
है कि राज्याधीन किसी पद पर नियुक्ति। इसमें कुछ भी गलत नहीं है क्‍योंकि 
यहां “राज्याधीन'” का मतलब ही यह हुआ कि जैसा कि अनुच्छेद 7 में बताया 
गया है। और अनुच्छेद 7 में “राज्य” की जो परिभाषा दी गई है उसके अन्दर 
प्रथम अनुसूची के सभी राज्य तथा राज्य-क्षेत्र आ जाते हैं, इसलिए यह बिल्कुल 
ठीक है। किन्तु जब हम इस संशोधन के दूसरे हिस्से पर आते हैं जहां राज्य 
में आवास का उल्लेख है तो वहां आकर कठिनाई पैदा होती है। आवास तो 
प्राधिकारी में हो नहीं सकता, वह तो किसी राज्यक्षेत्र में ही किया जा सकता 
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है और इसलिए अनुच्छेद 7 का हम सहारा नहीं ले सकते हैं, इसके लिए अनुच्छेद 
। का सहारा लेंगे और जब अनुच्छेद | को लेते हैं तो उसमें प्रथम अनुसूची 
का भाग 4 शामिल नहीं है। मेरा मन्तव्य इतना ही है। 


“उपाध्यक्ष: इस प्रश्न पर वादानुवाद प्रारम्भ करने से पहले मैं एक विशेष बात 
सभा के सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं। जिस खंड पर अब तक वादानुवाद 
हो रहा है वह हमारी आबादी के वर्ग विशेष पर खासतौर पर असर डालता हे, 
अर्थात्‌ उस वर्ग पर जिसके साथ अतीत में बड़ी निर्दयता के साथ व्यवहार किया 
गया है। आज हम अपने पूर्वजों के कुकृत्यों के लिए यद्यपि प्रायश्चित करने को 
तैयार हैं फिर भी यत्रतत्र अभी भी वही पुरानी कहानी चल रही है और विदेशों 
में इसका खूब बढ़ा-चढ़ा कर उल्लेख किया जाता है। जब भी हम किसी समस्या 
पर मानव-दृष्टि से, अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर ऊंचे स्तर पर उठ कर विचार करना 
चाहते हैं तो हमें यह ताना देकर चुप किया जाता है कि आप इस ऊंचे स्तर 
पर क्या विचार करेंगे? आप तो खुद अपने देशवासियों के एक वर्ग के प्रति भयानक 
अन्याय का बर्ताव करते हैं। इसलिए मुझे बड़ी प्रसन्‍नता होगी, अगर इस विशेष 
प्रश्न पर वादानुवाद के सम्बन्ध में सभा मुझे यह स्वतंत्रता दे दे कि मैं पिछड़े 
हुए बन्धुओं को पूर्णतः विचार व्यक्त करने की सुविधा दे सकूं। क्‍या यह अनुमति 
आप मुझे देते हैं? 


“माननीय सदस्यगण: अवश्य। 
*उपाध्यक्ष: पहले मैं श्री गुरुग को बोलने के लिए आमंत्रित करूंगा 


*थ्री एच.वी. कामतः इस अनुच्छेद पर वादानुवाद प्रारंभ करने से पहले क्‍या 
आप श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर के संशोधन के सम्बन्ध में किसी अन्तिम 
निर्णय पर न पहुंच जायेंगे? जिस कठिनाई का मैंने उल्लेख किया है उसके सम्बन्ध 
में संतोषजनक उत्तर अभी भी नहीं मिल सका हे। 


“उपाध्यक्ष: उसको बाद में लिया जायेगा। 


]032 ] भारतीय विधान-परिषद्‌ [30 नवम्बर सन्‌ 948 ई. 


*अ्री नज़ीरुद्दीन अहमदः मुझे एक जरूरी बात कहनी है जिस पर पहले विचार 
होना चाहिए। इससे वह चन्द कई खंड, जिसे हम स्वीकार कर चुके हैं, कट 
जाते हैं। इस संशोधन नं. 62 की तीसरी लाइन में “थ्वाए 840०” शब्द आते हैं 
और हम इसके पहले “५॥8० $086”” स्वीकार कर चुके हें। 


“उपाध्यक्ष: आपको और बोलने की इजाजत मैं नहीं दे सकता। हां, श्री गुरुंग, 
आप बोल सकते हैं। 


*थ्री अरिबहादुर गुरुण (पश्चिमी बंगाल : जनरल): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे 
आपने जो बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं कृतज्ञता प्रकाश करता हूं। इस 
अनुच्छेद के खंड (3) के प्रावधान को पढ़कर मुझे विशेषरूप से प्रसन्नता प्राप्त 


हुई हे। 
यह खंड कहता हैः 


“गाए का था भाएंल आधी ताला 6 छाध्वाॉट ॥णा गा्॑धाए भा 
एाण्शंशंणा गण ॥6 7205९6ए270ण० ए १३9०गाप्राशा$ 0 90838 वा ए0प्रा ए 
भाएज् 93९०एम्रचाव 2]855 णएी लागशलशा$ एञ॥0, का 6 णृञञांणा ण 6 8992 , 


भार ॥0 34९९१प०४८५ ॥छ९[/९5९॥३९८व जा ॥6 इशशंटट5 प्रावद्ाा ॥6 996. 


(इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को पिछडे हुए किसी वर्ग के पक्ष 
में, जिनका प्रतिनिधान राज्य की सम्मति में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं 
है, नियुक्तियों अथवा पदों के आरक्षण (2४5०५थ४णा) के लिए प्रावधान करने 
में कोई अवरोध न होगा।) 


यहां मैं यह मानता हूं, श्रीमानू, कि 'पिछड़े हुए वर्ग” के अन्दर तीन श्रेणियों 
के लोग आते हैं--एक तो परिगणित जातियां, दूसरे कबायली लोग और तीसरे वह 
विशेष वर्ग जिन्हें अब तक पिछड़े हुओं में शामिल नहीं माना गया है पर जो 
शिक्षा और अर्थ की दृष्टि से पिछडे हुए हैं। यदि अनुमति हो तो, मैं तो यह 
कहूंगा कि यदि अधिक नहीं तो कम से कम भारत के 90 प्रतिशत लोग शिक्षा 
एवं अर्थ की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। मेरी समझ से 'पिछड़ा हुआ! (2८छ्ा0) 
शब्द का मतलब साफ नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं कि भारतीय समुदाय के इस 
विशेष वर्ग के प्रति अर्थात्‌ गुरखा-समाज के प्रति जो मेरा कर्त्तव्य है उससे मैं 
च्युत होऊंगा, अगर मैं उनके विचारों को यहां इस समय प्रतिध्वनित नहीं करता। 
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मैं सभा को बताऊंगा कि भारत में बसे हुए गुरखों की संख्या, अगर ज्यादा 
नहीं तो आज 30 लाख हे। आर्थिक एवं शैक्षिक दृष्टि से वह पिछडे हुए हें। 
मैं ऐसा समझता हूं कि भारत में बसे गुरखों को वही सुविधायें मिलनी चाहिये 
जो यहां के अन्य पिछडे हुए वर्गों को प्राप्त हैं। इस बात को सभी लोग जानते 
हैं, श्रीमान्‌ू, कि भारतीय स्वतंत्रता को बनाये रखने में गुरखों ने बहुत बड़ा काम 
किया है और हेदराबाद का युद्ध समाप्त कर आज यह काश्मीर के युद्ध में संलग्न 
हैं। भारतीय स्वतंत्रता की रक्षा में उनकी जो जिम्मेदारी थी उसका उन्होंने पालन 
किया है। मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि भारत में बसा हुआ गुरखा समाज 
भारतीय सरकार के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता है। बहुतों के मन में इस बात का 
गहरा सन्देह बना हुआ है कि यहां गुरखा समाज नेपाल सरकार के प्रति ही राजनिष्ठा 
रखता है। आज इस सभा-भवन में मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि भारत 
में बसा हुआ गुरखा-समाज भारतीय सरकार के प्रति ही राज-निष्ठा रखता है न 
कि नेपाल सरकार के प्रति। अपनी प्राप्त स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हम अपने 
रक्त की अन्तिम बूंद तक बहाने में कभी न हिचकेंगे। 


सन्‌ 947 की 5 अगस्त से गुरखा-समाज के प्रति यथेष्ट सद्भावना दिखाई 
गई है। अंग्रेजी राज में गुरखों को सेना में केवल वाइसराय कमीशन का ही दर्जा 
दिया जाता था, किन्तु अब 948 से कई गुरखों को इमरजेंसी कमीशन का पद 
दिया गया है। और मुझे मालूम हुआ है कि कइयों को कर्नल का ओहदा भी 
दिया गया है। उनकी सेवाओं के स्वीकृतिस्वरूप ये जो ओहदे उन्हें दिये हैं यह 
हमारी सरकार की सद्भावना का द्योतक हेै। 


राज्य की सम्मति में, राज्याधीन सेवाओं में जिन पिछडे हुए जानपद वर्गों का 
प्रतिनिधान पर्याप्त नहीं है, उनके लिए अनुच्छेद 0 का यह खंड एक अनुकूल 
प्रावधान देता है। मैं समझता हूं कि अब इस व्यवस्था से शिक्षित गुरखे, जिन्हें 
कि अब तक सेना में ही काम करने का अवसर मिलता था, शासन-सम्बन्धी कामों 
में भी लिये जा सकेंगे। मुझे आशा है कि गुरखा-समाज जिसने कि सेना में रहकर 
अब तक अपने शौर्य का प्रदर्शन किया है अब शासन-सम्बन्धी नागरिक कार्यों में 
भी उसी प्रकार बुद्धि और चरित्रबल का प्रदर्शन करेगा। 


इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए मैं पुनः आपको धन्यवाद 
देता हूं, श्रीमान्‌। 
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*थआ्री आर,.एम. नलवदे (बम्बई : जनरल): उपाध्यक्ष महोदय, अनुच्छेद 0 
का जिस पर कि अभी विचार हो रहा है, पिछड़े हुए वर्ग की ओर से मैं समर्थन 
करता हूं और इसकी मुझे बड़ी खुशी है। इस अनुच्छेद में, और खासकर इसके 
खंड (3) में पिछडे हुए वर्गों के लिए राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण देने की 
व्यवस्था रखी गई है, किन्तु %8०८७छथ० ०55८५” (पिछड़े हुए वर्ग) जो शब्द यहां 
रखे गये हैं, उसका अर्थ बड़ा अस्पष्ट है और इनका ऐसा भाष्य भी किया जा 
सकता है कि इसके अन्दर ऐसे भी कई वर्ग आ जायें जो शैक्षिक दृष्टि से भी 
यथेष्ट समुन्नत हैं। पिछड़े हुए वर्ग की जो सूची है उसमें ऐसों का भी उल्लेख 
है। यहां इनके बदले अगर “परिगणित जातियां' शब्द रखे गये होते तो दलित वर्ग 
के लिए राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतनिधान पाना और आसान होता। प्रांतों में 
भी इस आरक्षण (रिज़र्वेशन) की व्यवस्था वर्तमान है पर वहां इस सम्बन्ध में हमारा 
बड़ा ही कटु अनुभव हे। शिक्षित और हर प्रकार से पात्र होने पर भी प्रान्तीय 
सरकार के अधीन नौकरियों में दलित वर्ग को मौका नहीं दिया जाता है। अब 
जब कि स्वयं विधान में ही यह व्यवस्था लिपिबद्ध की जा रही है, तो अनुसूचित 
जातियों को कोई डर नहीं है। इस खंड के अनुसार केन्द्रीय तथा प्रान्तीय दोनों 
ही सेवाओं में हमें पर्याप्त प्रतनिधान मिल सकेगा। इसलिए पिछडे हुए वर्गों की 
ओर से मैं इस खंड का समर्थन करता हूं। 


डा. धर्म प्रकाश (संयुकतप्रांत : जनरल): उपाध्यक्ष महोदय, इस समय इसमें 
तो कोई सन्देह नहीं कि बैकवर्ड क्लास की आज तक कोई भी परिभाषा नहीं 
हुई है और नहीं निकट भविष्य में इसकी कोई सम्भावना है। यों तो कोई भी 
समुदाय ऐसा नहीं है जिसमें कुछ न कुछ बैकवर्ड नहीं हैं। चाहे वह माली हालत 
में हों, चाहे तालीमी हालत में हों और चाहे सामाजिक हालत में हों, बैकवर्ड सब 
में हैं। परन्तु मेश अपना विचार यह है कि यदि बैकवर्ड क्लास के लोगों के 
लिए सर्विसेज्ञ में कोई भी रिज़र्वेशन रखा जाता है तो यह देखना बहुत ही आवश्यक 
है कि जो समुदाय सदियों से पिछड़ा हुआ है, चाहे वह धार्मिक दृष्टिकोण से 
हो, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से और चाहे सामाजिक दृष्टिकोण से हो, उसकी वास्तव 
में वर्तमान परिस्थिति क्या है और भविष्य में उसका क्‍या बनने जा रहा है, यह 
देखना आवश्यक है। इस क्लाज में जो सबसे पहली आपत्ति उपस्थित होती है 
वह इस समय की अवस्था को ध्यान में रखकर भी एक बहुत बड़ा संकट उपस्थित 
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करने वाली नज़र आती है। आप सब महानुभाव यह जानते हैं कि आज हमारी 
इस राष्ट्रीय सरकार को विरासत में जो मशिनरी मिली है वह ऐसी है जिसकी 
मनोवृत्ति साम्प्रदायिकता, प्रान्तीयता और धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही संकीर्ण रही 
है और आज भी इससे कोई इंकार नहीं कर सकता कि जब कभी सर्विसेज में 
कहीं कोई रिजर्वेशन का प्रश्न आता है तो जहां जिस प्रान्त का बहुमत होता हे 
और जो अधिकारी उस स्थान पर होता है वह सदा यही देखता है कि इससे मेरा 
सम्बन्ध क्‍या है। यदि उम्मीदवार उसके प्रान्त का है तो प्रान्त की दृष्टि से पक्षपात 
करता है और यदि वह उसकी जाति और उपजाति तथा श्रेणियों में विभकत हे 
तो उस दृष्टिकोण से पक्षपात करता है। उसे इस बात का ख्याल नहीं होता कि 
वह उसकी योग्यता पर ध्यान दे, बल्कि इस बात का विचार करता है कि इससे 
मेरा कोई स्वार्थ साधन होता है या नहीं, और इसलिए वह सर्विसेज्ञ में ऐसे ही 
लोगों को प्रोत्साहन देता है। तो जो मशिनरी आज पिछले सांचे में ढली हुई हे 
और बहुत बड़ा प्रयत्न करने पर भी इस रफ्तार से चल रही है उससे यह सम्भावना 
नहीं है कि वह निष्पक्ष होकर किसी को सर्विसेज में स्थान दे। यह बहुत बड़ा 
खतरा है और इसको दूर करने के विचार से मैं यह समझता हूं कि यदि परिभाषा 
करके यह निष्पक्ष रूप से साफ कर दिया जाये कि कौन पिछडे हुए हैं तो शायद 
यह आपत्ति हट जाये। आज देश का वातावरण ऐसा है कि सर्विसेज्ञ तो क्‍या हमें 
लेजिस्लेचर तक के लिये लाचार होकर रिजर्वेशन की मांग हरिजनों के लिए करनी 
पड़ती है। अन्यथा मैं तो इस बात के पक्ष में हूं कि ऐसे देश में जो स्वतंत्र 
हो चुका है और जिसका विधान स्वतंत्र रूप से बनाया जा रहा है, वास्तव में 
रिज़र्वेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी आपत्ति जो देखने में 
आती है और जिसके कारण लाचार होकर रिज़र्वेशन मांगा जाता है वह यह हे 
कि आज भी दुर्भाग्य से यह देखने में आता है कि वह उदारता व निष्पक्षता 
का भाव जो समाज में होना चाहिए वह अभी नहीं है और मैं नहीं समझता कि 
वह बहुत शीघ्र आने वाला भी है। इसलिए मैं आपके सामने यह सुझाव रखता 
हूं कि आप बैकवर्ड शब्द न रखकर, जैसा कि संशोधन है, उसके अनुसार डिप्रेस्ड 
क्लास या शिड्यूल्ड क्लास रखें, जो ज्यादा उपयुक्त हो सकता है क्‍योंकि उसकी 
परिभाषा हो चुकी है। इसमें बहुत सी वह श्रेणियां सम्मिलित की जा चुकी हैं कि 
जिन्हें वास्तव में सभी लोगों ने यह मान लिया है कि वह बहुत पिछड़ी हुई हैं। 
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[डा. धर्म प्रकाश] 


इसलिए मैं इस संशोधन का उस रूप में समर्थन करता हूं कि “बैकवर्ड' शब्द 
हटा कर “शेड्यूल्ड कास्ट' शब्द रहे। मैं समझता हूं कि उनके लिए सर्विसेज में 
भी कुछ समय के लिए यह रिजर्वेशन आवश्यक है वरना मैं तो इसके पक्ष में 
भी नहीं हूं कि लेजिस्लेचर में भी कोई रिजर्वेशन रखा जाये। और आगे चल कर 
यह रिज़र्वेशन बन्द कर दिया जाये। मेरा तो अपना मत यह है कि आज इस 
स्वतंत्र देश में हिन्दुओं के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर, ईसाइयों और सिकखों 
के नाम पर रिजर्वेशन करना और यह जाहिर करना कि यह बहुत ही अल्पसंख्यक 
हैं, यह तो कुछ उचित सी बात नहीं मालूम पड़ती। लेकिन हिन्दुओं के उस समुदाय 
को, जो हरिजन कहलाता है और जो कि वास्तव में पिछड़ा हुआ है, कुछ समय 
के लिए रिजर्वेशन देना उपयुक्त मालूम पड़ता है। वह भी कुछ समय के ही 
लिए होना चाहिए. और जब वह समानता प्राप्त कर लें तो मैं सबसे पहला शख्स 
होऊगा जो इस बात का विरोध करेगा कि उनके लिए किसी प्रकार का रिज़र्वेशन 
नहीं होना चाहिए। लेकिन जब तक यह परिस्थिति नहीं आती मैं इसके हक में 
हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ ऐसा शब्द जोड़कर अभी सर्विसेज्ञ में रिजर्वेशन 
करना उपयोगी होगा न कि हानिकारक। 


श्री चन्द्रिका राम (बिहार : जनरल): जनाब सदर साहब, मैं इसलिये यहां 
आया हूं कि आर्टिकिल 0 का समर्थन करूं। बहुत से अमेंडमेंट हम लोगों के 
सामने आये हैं जिनमें यह कहा गया है कि ““बैकवर्ड क्लासेज़ञ' के स्थान पर 
'शिड्यूल्ड कास्ट” जोड़ दिया जाये। मैं इसके पक्ष में हूं। आप सदस्यों को मालूम 
होगा कि एडवाइज़री कमेटी में जब यह सवाल आया था कि डिप्रेस्ड क्लासेज़ 
और शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए रिज़्वेशन हो, तो उस समय केवल एक वोट 
से हार गया, नहीं तो आज कानूनी तौर से हरिजनों के लिए यह बात रहती कि 
उनके लिए सर्विसेज्ञ में रिजर्वेशन हो। खैर, अब यहां पर बहुत सी बातें हो रही 
हैं कि “बेकवर्ड क्लास” क्‍यों रखा गया है और “बैकवर्ड क्लास” डिफाइन नहीं 
किया गया है। जिन भाइयों ने या जिन सदस्यों ने सेन्सस रिपोर्ट, खासकर सन्‌ 
2। और 3 की देखी होगी, उनको मालूम होगा कि वहां बेकवर्ड क्लास का 
डैफीनीशन एक तरह से दिया गया है। मेरे जानते, समाज आज तीन भागों में 
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विभाजित है जैसा कि इन रिपोर्टों से पता चलता है। पहले भाग में हिन्दू समाज 
के वह लोग है जिनको हम सवर्ण कहते हैं, आखिरी में वह लोग हैं, जिनको 
डिप्रेस्ड क्लासेज, अनटचेबिल्स, शेड्यूल्ड कास्ट या हरिजन कहते हैं। लेकिन इस 
देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा वह है जो इन दोनों के बीच में है जिसको बैकवर्ड 
क्लास कहा गया है। मुझे अफसोस है कि उस बैकवर्ड क्लास को जिसके लिये 
हमारे माननीय पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने कहा है, लेजिस्लेचर में, असेम्बली में और 
कौंसिल में रिज़्वेशन नहीं किया गया है। मैं आपको केवल नमूने के लिये बिहार 
की बात बतला दूं कि वहां इस “बैकवर्ड क्लास' में जिसको कि सेन्सस में कहा 
गया है कि बिहार की सबसे बड़ी पापूलेशन है, उनके अगर, असेम्बली और 
कोंसिलों के 29725०॥०४०॥ को देखें, उनके प्रतिनिधित्व को देखें, तो आपको पता 
चलेगा कि वह वहां पर नहीं है, सिवाय एक ८०ग्ाह# को छोड़कर जिसको कि 
हम ७॥॥ ०ण्गगणाए कहते हैं। अगर देखा जाये तो आज उनकी संख्या 50 लाख 
के करीब है और असेम्बली और कौंसिल के उनके 69/०5०॥०४० को अगर 
देखा जाये तो उनकी संख्या उसमें दो के बराबर है, जहां 5:2 आदमी असेम्बली 
में और 30 आदमी कॉसिल में हैं। इस तरह यह बात नहीं है कि समाज में, 
उनके बीच में या और लोगों के बीच में अछूत नहीं हैं। सिर्फ यही बात नहीं 
है कि शिक्षा में और आर्थिक हालतों में और लोगों से वह बहुत आगे हैं। लेकिन 
किसी समाज को उन्‍नत बनाने के लिये, किसी समाज को तरक्की में लाने के 
लिये यह जरूरी है कि उसके पोलिटिकल राइट्स रहें। अगर किसी समाज में 
चाहे कितने भी थोड़े आदमी हों, चाहे उनकी हालत कितनी ही अच्छी हो, अगर 
उनके पोलिटिकल राइट्स नहीं हैं, अगर राजनैतिक तरीके से असेम्बली और कॉसिलों 
में इनका हक नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि वह कभी भी स्टेट में और लोगों 
के बराबर आ सकते हैं। इसलिये मैं तो समझता था कि जहां पर हरिजनों को 
आपने रिज़र्वेशन दिया है सर्विसेज में, असेम्बली और कॉंसिलों में वहां पर यह 
जरूरी था कि बैकवर्ड क्लास के लोगों को आप असेम्बली में रिजर्वेशन देते जिसका 
थोड़ा दर्द अभी पहले अपने आरग्यूमेंट में माननीय हृदयनाथ कुंजरू ने जाहिर किया 
है। बैकवर्ड क्लास हरिजन चूंकि बैकवर्ड क्लास हैं इसलिये हम उनको इतनी 
सुविधाएं देते हैं तो क्‍यों न वह आरग्यूमेंट उन पर लागू किया जाये और उन 
लोगों को वही सुविधायें, रिजर्वेशन, लेजिस्लेचर में क्‍यों न दी जायें? यह जरूरी 
बात थी। हम इस देश का विधान बना रहे हैं, जिसमें हम समझते हैं और शुरू-शुरू 
में हमने यह कहा है कि हमको सबके लिये जस्टिस करनी है और वह जस्टिस 
सोशल, इकनामिक और पोलिटिकल है, तो मैं समझता हूं कि देश का एक बहुत 
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बड़ा तबका जिसकी संख्या में समझता हूं सबसे अधिक है, उनको हम पोलिटिकल 
राइट्स ही दे रहे हैं। इसलिये यह जहां पर हम बातें करते हैं ०व०० ०0०00०॥एाां५ 
देते हैं, लेकिन असल में हम उनको अलग कर रहे हैं। इसलिये अगर यह ख्याल 
था कि यहां पर आर्टिकल दस में सिर्फ सर्विसेज्ञ में ही नहीं बल्कि उनको 
लेजिस्लेचर में भी रिजर्वेशन होना चाहिये। अब रहा बहुत से सदस्यों का यह 
ठां०्णांणा कि 5४८7ण़थ्ात 085४ का ०० नहीं रहना चाहिये और उसको हटा देना 
चाहिये। खासकर हमारे सोशलिस्ट भाई श्री दामोदरस्वरूप सेठजी और श्री लोकनाथ 
मिश्र जी का यह ग्ाणातगाशथा है कि उस 98ट6फ़्ाव ०४55 के एणा0 को हटा 
देना चाहिये। इसके बाबत पहली बात तो यह कहनी है कि सेठजी सोशलिस्ट 
पार्टी के मेम्बर हैं और मैं उम्मीद करता हूं और सब इस बात को जानते हैं 
कि सोशलिस्ट पार्टी तो सबसे आगे रहेगी, इस देश के हर एक लोगों का प्रतिनिधित्व 
करने में। तो मैं नहीं समझता कि यह क्‍यों 6७|००४०॥ उनका हो रहा है जबकि 
समाज में उन लोगों के लिये एक क्लाज रखा गया है। जो लोग ऐसा समझते 
हैं कि इस देश में कोई ७४०८७४७४० नहीं है, उनके लिये मैं इतना ही कहूंगा कि 
वे देश के इतिहास को, समाज की प्रगति को और आज की हालतों को आंख 
मूंद कर देख रहे हैं, आंख खोल कर नहीं देख रहे हैं। इसलिये भी जो यत्न 
9थीगाए 0०गा॥ं॥०९ ने किया है, वह अच्छा किया है और जैसे यह क्रालावाला। 
मेरे सामने है, में उसकी ताईद करता हूं। 


*श्री पी. कक्‍कन (मद्रास : जनरल): उपाध्यक्ष महोदय, अनुच्छेद 0 का 
समर्थन करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अब तक गरीब हरिजन भाइयों को 
सरकारी नौकरियों में उचित संख्या में नियुक्तियां नहीं मिला करती थी। उच्च पदस्थ 
अधिकारी केवल अपने ही आदमियों को रखते थे, हरिजनों को नहीं। तरक्की के 
सम्बन्ध में भी हमारे साथ न्याय नहीं किया जाता था। आवश्यक पात्रता तथा व्यक्तित्व 
की आशा तो हरिजनों से सरकार कर सकती है पर योग्यता की आशा उनसे अभी 
आप नहीं कर सकते। अगर केवल योग्यता को ही ध्यान में रखते हुए नियुक्तियां 
की जायेंगी तो हरिजन अभी नहीं आ सकेंगे। मैं इस सभा के समक्ष यह कहना 
चाहता हूं कि अभी कुछ वर्गों तक हरिजनों को नियुक्ति-विषयक आरक्षण देने के 
लिए सरकार को खासतौर पर कार्रवाई करनी होगी। सरकार से मैं यह आशा करता 
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हूं कि पुलिस और सेना में भी हरिजनों को और अधिक स्थान देने के लिए वह 
आवश्यक कार्रवाई करेगी। उदाहरण के लिए मैं कहूंगा कि कश्मीर में हरिजन आज 
बड़े जोश से युद्ध कर रहे हैं। मैं इस सभा में यह जरूर कहूंगा कि शासन मे 
हरिजनों को और अधिक काम मिलने चाहिए और सरकार द्वारा उन्हें प्रोत्साहन मिलना 
चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हुं। 


*थ्री वी.आई. मुनिस्वामी पिल्ले: उपाध्यक्ष महोदय, अनुच्छेद 0 के प्रथम 
दो खंडों में यह स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दिया गया है कि नौकरियों के सम्बन्ध 
में सभी नागरिकों को आम अधिकार प्राप्त रहेंगे। किन्तु जब हम खंड (3) पर 
आते हैं तो हमें एक कठिनाई होती है जैसा कि एक बन्धु ने अभी यहां बताया 
है। वह कठिनाई यह है %४८८एथ्ा0” शब्द यहां रखा गया है पर इसकी समुचित 
व्याख्या कहीं नहीं दी गई है। अतः इससे मुझे यह भ्रम पैदा होता है कि जिन 
सम्प्रदायों को शासन-सम्बन्धी कार्यों से शुरू से ही अलग रखा गया उन्हें इससे 
उनका समुचित भाग मिल सकेगा। अब जब देश में इतना बड़ा उथल-पुथल हो 
रहा है और उसका विधान बन रहा है तो मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि उन 
सम्प्रदायों को, जिनको कि सरकारी नौकरियों के हलुए मांडे से सदा वंचित रखा 
गया, अब इससे वंचित न रखना चाहिए। इसी अभिप्राय से मैंने एक संशोधन की 
सूचना दी है और 50 सदस्यों के हस्ताक्ष से एक और संशोधन भी आया हे, 
पर मैं अपना संशोधन पेश नहीं कर सका जिसका कारण आप अच्छी तरह जानते 
हैं। किन्तु मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब तक कि इस आशय 
का आश्वासन नहीं मिलता कि इन सम्प्रदायों को--मेरा मतलब खास तौर से परिगणित 
जातियों से है--इस खंड द्वारा सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतनिधान मिलेगा। जब 
तक यह आश्वासन नहीं मिलता कि इन सम्प्रदायों का सभी मौकों पर पूरा ख्याल 
किया जायेगा और इनको सरकारी नियुक्तियों में काफी अवसर दिया जायेगा, तब 
तक इनका उत्थान यों ही रुका रह जायेगा। अभी उस दिन माननीय उप-प्रधान 
मंत्री सरदार पटेल ने यह साफ-साफ कहा है कि हरिजनों के प्रति न केवल न्याय 
ही किया जायेगा बल्कि उनके सम्बन्ध में उदारता भी बरती जायेगी। मैं अनुरोध 
करूंगा कि उसी दृष्टिकोण और भावना से अनुप्राणित होकर सभा को यहां इस 
बात का स्पष्ट आभास दे देना चाहिए कि परिगणित जातियों के हितों की सदा 
रक्षा की जायेगी। कई सदस्यों का यह ख्याल है कि आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था 
की कोई आवश्यकता नहीं है। किन्तु मैं समझता हूं कि यह गलत ख्याल है क्योंकि 
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[श्री वी.आई. मुनिस्वामी पिल्ले] 


जब तक हमारे राजनैतिक समुदाय में साम्प्रदायिकता का विष वर्तमान है ऐसे सम्प्रदाय 
जरूर रहेंगे जो आरक्षण की मांग करेंगे। किन्तु इस सम्बन्ध में हरिजनों की वकालत 
साम्प्रदायिकता के आधार पर नहीं की जा रही है बल्कि इस कारण से कि कई 
वर्षो तक, कई दशाब्दियों तक सामाजिक, आर्थिक तथा शिक्षा-सम्बन्धी समुन्नति के 
अभाव में इन्हें नौकरियों से बाहर रखा गया और अब इन्हें वहां स्थान देना जरूरी 
है। में यह भी अनुभव करता हूं कि यहां सभा में हरिजनों के पक्ष का दूढ़तापूर्वक 
प्रतिपादन होना चाहिए जिससे कि सदा उनको न्याय मिल सके। साथ ही मैं सभा 
को यह भी बता दूं कि हरिजन समाज के किसी भी नेता का यह अभिप्राय कदापि 
नहीं है कि इस देश में साम्प्रदायकता का भूत सदा के लिए बना रहे; किन्तु 
जब तक नौकरियों में प्रवेश पाना उनके लिये कठिन है, उनको कुछ न कुछ 
संरक्षण मिलना नितान्त आवश्यक है। नौकरियों में इनका अपर्याप्त-प्रतिनिधान देखकर 
सरकार ने पहले इसके लिए प्रावधान कर दिया था। हमारे ही प्रान्त में मद्रास 
सरकार ने इसके सम्बन्ध में सरकारी आज्ञा भी जारी की है और उसके जरिये 
हरिजनों को मौके दिये हैं। इसके अलावा हरिजनों में से जो लोग नौकरियों के 
लिए चुने गये थे उन्होंने अपनी सार्थकता भी सिद्ध की है। अगर आपकी अनुमति 
हो तो, श्रीमान्‌, मैं कहूंगा कि सेना में भी इन्होंने अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी 
है और अभी कश्मीर युद्ध में दक्षतापूर्वक अपना कार्य सम्पन्न किया है। मसौदा-समिति 
के प्रधान भी हरिजन है और इसी से हरिजन सम्प्रदाय की योग्यता का पता चल 
जाता है। 


*थ्री टी. चान्निया (मैसूर): उपाध्यक्ष महोदय अनुच्छेद 0(3) में %४०८एछ४०! 
शब्द रखने से मद्रास से आये हुए सदस्यों के मन में कुछ संदेह उत्पन्न हो गया 
है। अवश्य ही यह सच है कि मसौदे में कहीं भी %४०८७४००” शब्द की कोई 
निश्चित परिभाषा नहीं दी गई है। उत्तरी भारत से आये हुए हमारे माननीय बन्धुओं 
को यह देखकर बड़ी हेरत हो रही है कि दक्षिण भारत के सदस्यों का 58० ८छ्रक्माव! 
शब्द के सम्बन्ध में इतना आग्रह है। उत्तर भारत में हिन्दू और मुसलमानों में एक 
स्पष्ट भेद है और इसे उत्तरी भारत के सदस्य अच्छी तरह जानते हैं। उन्हें यह 
भी मालूम है कि हिन्दुओं में कई वर्ग हैं जो खेती का काम करते हैं और कई 
वर्ग हैं जो कारीगरी के काम करते हैं ये सभी पिछड़े हुए (8८फछथ्वा0) वर्ग में 
आते हैं। दक्षिणी भारत में “पिछड़े हुए वर्ग” का एक खास अर्थ है। दक्षिण भारत 
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में, जैसा कि मैं जानता हूं, 'पिछडे हुए' वही समझे जाते हैं जो सामाजिक दृष्टि 
से या शिक्षा की दृष्टि से अनुन्नत हैं। एक मात्र वर्ग जो अनुच्छेद 0(3) के 
अन्दर वहां नहीं शामिल किया जा सकता है, वह है उन लोगों का वर्ग जो आर्थिक 
दृष्टि से सम्पन्न हे। 


वे ऐसा समझते हैं कि %३०८छथ्ा०१' शब्द के यहां रहने से उनके हित में 
बाधा पडेगी यानी सरकारी नौकरियों में वे न लिये जा सकेंगे। दक्षिण भारत में 
+%४८८फ़शा0त' शब्द से वही लोग समझे जाते हें जो शिक्षा की दृष्टि से पिछडे हुए 
हैं और उन्हीं लोगों को नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधान देना जरूरी है। एक दूसरा 
वर्ग भी जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है और उसे भी नौकरियों में पर्याप्त 
प्रतिनिधान मिलना चाहिए। जो लोग आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न हैं उनको खंड 0(3) 
में जो %४८८७००” शब्द रखा गया है उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। 


इसका स्पष्ट चित्र सामने रखने के लिये मैं यह बताता हूं कि मैसूर में इस 
सम्बन्ध में क्या होता है। वहां नौकरियों को दो श्रेणियों में विभक्त किया गया 
है ए क्लास ओर बी क्लास। ए क्लास की जगहों के लिए ब्राह्मण तथा अब्राह्मण 
दोनों ही आवेदन करने के अधिकारी हैं पर बी क्लास की जगहों के लिए केवल 
पिछड़े हुए वर्ग को आवेदन करने का हक है। पिछडे हुए वर्गों के लोग दो प्रकार 
की अयोग्यताओं के शिकार हैं। सामाजिक अयोग्यतायें एवं शिक्षा सम्बन्धी अयोग्यतायें 
दोनों ही उनमें वर्तमान हैं। इन दोनों अयोग्यताओं को ध्यान में रख कर ही रियासत 
की सरकार ने बी श्रेणी की जगहों के लिए पिछडे हुए वर्ग को रखने की विशेषतौर 
पर व्यवस्था की हैं इसलिए यह उचित है, श्रीमानूु, कि ४४०८छ००! शब्द जो 
अनुच्छेद 0(3) में आया है वह रखा जाये। जैसा कि माननीय डा. अम्बेडकर 
ने बताया है, ४8८८छक४०” शब्द इस कारण रखना भी आवश्यक है कि अगर 
अनुच्छेद ।0 के खंड (3) में यह रखा जाता है तो अनुच्छेद 0 के खंड () 
और (2) दोनों ही व्यर्थ हो जायेंगे। 


“उपाध्यक्ष; खेद के साथ कहना पड़ता है कि और भी सदस्य बोलने 
वाले हैं। 


*भ्री टी. चान्निया: वस्तुत: मुझे खेद है कि माननीय पं. कुंजरू यह समझते 
हैं कि पिछड़े हुए वर्ग को केवल 0 वर्षों के लिए यह आरक्षण मिलना चाहिए। 
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[श्री टी चान्निया] 


मैं तो कहूंगा श्रीमान्‌ू, कि 50 वर्षों के लिए आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि उतने 
ही काल तक पिछडे हुए वर्गों को इस अधिकार से वंचित रखा गया है। 


“उपाध्यक्ष: श्री चान्निया, क्या कृपा कर अब आप अपनी जगह लेंगे? 


श्री सान्तनु कुमार दास (उड़ीसा : जनरल): सभापति महोदय, बैकवर्ड क्लास 
पर जो बहस हो रही है, इसके बारे मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। हमारे देश 
में विदेशी हुकूमत से बुरा असर पड़ा है। इसलिये हम साहस नहीं कर सकते 
हैं कि यह रिज़र्वेशन कांस्टीट्यूशन में से अभी दूर कर दें। और जब तक यह 
परिस्थिति रहेगी, तब तक हम हरिजनों में या शिड्यूल्ड कास्ट जो बैकवर्ड क्लास 
में आ जाते हैं रिज़र्वेशन एम्प्लायमेंट में डिमांड करते रहेंगे। हम देखते रहेंगे कि 
उसमें कितने हरिजन कितने मुसलमान, क्रिश्चियन हैं। आज कल माइनारिटी लोगों 
में यह डर रहता है कि रिजर्वेशन के रहने पर एलेक्शन में और सर्विसेज्ञ में 
यह स्थान नहीं पायेंगे। आप देखते हैं कि रेलवे डिपार्टमेंट में कितनी वेकेंसी हें। 
इसके लिए आप ऐडवाइस करते हैं हम लोग एक-एक परचा पा जाते हैं हमारे 
कैन्डिडेट्स कितनी दूर-दूर से अपने एक्सपेंस पर इन्टरव्यू के लिए जाते हैं, मगर 
कोई उनको नहीं पूछता है। और जो आगे से करते हैं, वह इसमें घुस जाते हें। 
क्योंकि डिपार्टमेंटों में उनकी स्ट्रांग बैकिंग होती हैं। आपके एडवर्टिज़मेंट से हम 
क्या फायदा पाते हैं? लेकिन समय आने पर हमको कोई नहीं पूछता है। फिर 
आखिर आप एडवर्टाइज़् क्‍यों करते हैं? क्या सिर्फ पंडित जी और सरदार जी को 
संतुष्ट करने के लिए? 


*उपाध्यक्ष/॥ आप तो मूल बात से बहक गये। 


श्री सान्तनु कुमार दासः इसमें शेड्यूल्ड कास्ट्स और माइनारिटी वाले गजेटेड 
आफिसर भी मुसीबत में पड़ते हैं। अभी पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में 
दामोदरस्वरूप सेठ जी ने कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन है तो रिज़र्वेशन की 
कुछ जरूरत नहीं है। मैं बतलाऊंगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन है, कैन्डिडेट्स 
आते हैं, इम्तिहान देते हैं, जो फर्स्ट होकर रह जाते हैं, उनका नाम भी लिस्ट 
में आ जाता है। मगर जब काम में जाने का वक्‍त आता है, तब जो इम्तिहान 
नहीं देते हैं, वह लोग आकर काम में घुस जाते हैं। यह कैसे होता हे? स्ट्रोंग 
बैकिंग रहती है यह काम खत्म कर देते हैं। मुझे डर है कि पब्लिक सर्विस 
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कमीशन रहने से कुछ फायदा नहीं होगा। अब रिज़र्वेशन एलेक्शन में होता है। 
इसलिए हम यहां आकर हमारे सवाल पर बहस कर सकते हैं। जब रिजर्वेशन 
एलेक्शन में नहीं रहता तो हम यहां नहीं आ सकते क्योंकि जनरल एलेक्शन में 
हम नहीं मिल सकते हैं। अभी तो हम यहां आकर माइनोरिटी के सवाल पर बहस 
नहीं देखा करते थे। मैं इसलिए कहता हूं कि रिज़र्वेशन इन सर्विसेज्ञ एण्ड एलेक्शन्स 
रहना चाहिए। 


ओऔर एक बात है। रिजर्वेशन दस वर्ष के लिए रहता है। दस वर्ष क्‍यों? जब 
दो वर्ष में हम समान अधिकार पा जाते हैं तो दो वर्ष में सब एक हो सकता 
है। फिर रिज़र्वेशन की जरुरत नहीं होगी। 


मैं इतना कह कर इसका समर्थन करता हूं। 


*आ्री जसपतराय कपूरः मैं आपसे यह निवेदन करूंगा श्रीमानू, कि हम में 
से बहुत से सदस्य यह नहीं पसन्द करते कि मार्शल वक्ता के पास जाकर उसे 
बैठने के लिये कहें। 


*उपाध्यक्ष: मार्शल ने जो कुछ किया है उसके लिये मुझे खेद है पर उन्होंने 
मेरे आदेश पर ऐसा नहीं किया है। वह खुद ही आवश्यकता है अधिक उत्साही 
हैं। 

*भश्री एच.जे. खांडेकर (मध्यप्रांत और बरार : जनरल): आपने समय की 
पाबन्दी का जो उल्लेख किया है उसके सम्बन्ध में एक निवेदन करना चाहता 
हूं। वक्‍ताओं में अधिकतर हरिजन बन्धु ही हैं और स्थिति पर प्रकाश डालने में 
उन्हें कुछ समय जरूर लगेगा। इसलिये मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि समय कुछ 
बढ़ा दें ताकि वे अनुच्छेद पर रोशनी डाल सकें और उसका अच्छी तरह समर्थन 
कर सकें। 


*उपाध्यक्ष: हां। 


*भ्री एच.जे. खांडेकर: उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुच्छेद 0 का समर्थन करने 
के लिये यहां खड़ा हुआ हूं जिस पर सभा में अभी विचार किया जा रहा है। 
इसका समर्थन करने से पहले मैं मसौदा-समिति के उस मित्र को धन्यवाद देता 
हूं जिन्होंने अनुच्छेद 0(3) में %४०८एक्वात! शब्द को रखा। अगर यह शब्द यहां 
न होता तो परिगणित जातियों का प्रयोजन उतना सिद्ध न होता जितना कि होना 
चाहिए। इनकी अवस्था का ज्ञान यहां मेरे कई मित्रों ने कराया है जिन्होंने यहां 
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वक्तृतायें दी हैं। उनकी अवस्था बड़ी ही दयनीय है। इनके उम्मीदवार जब किसी 
सरकारी नौकरी के लिए दरख्वास्त देते हैं तो वह चुने ही नहीं जाते क्‍योंकि 
उम्मीदवारों को जो लोग चुनते हैं वह हरिजन सम्प्रदाय के नहीं होते। इस सम्बन्ध 
में मैं बहुत से उदाहरण पेश कर सकता हूं क्‍योंकि देश के प्राय: सभी प्रान्तों 
का मुझे अनुभव है। समुचित योग्यता होने पर भी हरिजन उम्मीदवार को नौकरियों 
में मौका नहीं दिया जाता और उनके साथ न्याय का बर्ताव भी नहीं किया जाता 
है। अच्छा होता कि यहां '$टा०१०॥०० (४5८४”” शब्द यहां रखा जाता जैसा कि मेरे 
मित्र श्री मुनिस्वामी पिल्‍ले ने संशोधन रखा था। :39८८एभ्ा9! शब्द बड़ा ही अस्पष्ट 
है और फिर इसकी कहीं परिभाषा भी नहीं दी गई है। मैं अपने मित्र श्री चन्द्रिका 
राम के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि जनगणना सम्बन्धी रिपोर्ट में इस शब्द 
की परिभाषा दी गई है। वहां '$०7०07०१ (४४८५४? की परिभाषा दी गई है और 
इसमें आने वाली जातियों की एक तालिका शामिल कर दी गई है। किन्तु मैं समझता 
हूं कि “58०८७०7४०” शब्द रखने वाले मित्र का अभिप्राय है उस सम्प्रदाय से जो 
परिगणित जाति के नाम से ज्ञात है। विधान के पास हो जाने पर जब यह खंड 
अमल में आयेगा, आशा है उस समय अधिशासी वर्ग, जो इस खंड को अथवा 
इस विधान को कार्यान्वित करेगा, वह भी इस ७4८7० शब्द से परिगणित जातियों 
को ही लेगा। हमारे श्रद्धेय नेता श्री ठककरबापा यहां सभा में उपस्थित हैं। हरिजन 
सेवक संघ के प्रधानमंत्री के रूप में वह आज प्रायः 6 वर्षों से इस समाज 
के लिए कार्य करते आ रहे हैं। वह जानते हैं कि इस समाज की सामाजिक, 
आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक तथा शिक्षा-सम्बन्धी क्या-क्या कठिनाइयां हैं। इन सभी 
बातों को अलग रखकर अगर आप केवल राजनैतिक दृष्टि से ही देखें तो पता 
चलेगा कि अगर स्थान सम्बन्धी आरक्षण न हो तो उस समाज को कहीं भी कोई 
प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त होता है। 


“उपाध्यक्ष: अच्छा हो अगर इस अनुच्छेद तक ही अपनी बातें सीमित रखें। 
इसमें राजनीति की चर्चा कैसे आ सकती हे? 


*भ्री एच.जे. खांडेकरः इस सम्प्रदाय की राजनैतिक अवस्थिति की चर्चा न 
भी करें और केवल इसकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं धार्मिक स्थिति को 
ही लें तो इन सभी बातों में भी इस समाज की अवस्था देश के अन्य किसी 
भी वर्ग से अधिक सोचनीय है। मैं तो कहूंगा, श्रीमानू, कि परिगणित जाति का 
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उम्मीदवार जब भारत सरकार अथवा प्रान्तीय सरकारों की किसी जगह के लिए 
आवेदन करता हैं तो साधारणतया उसके आवेदन की उपेक्षा ही की जाती है। 
उम्मीदवारों की भरती के लिए. कई कमीशन हैं। इसके लिए फैडरल पब्लिक सर्विस 
कमीशन है और प्रान्तीय कमीशन भी हैं। आप तो जानते ही हें, श्रीमान्‌, कि शिक्षा 
में हम पिछड़े हुए हैं और अन्य सम्प्रदायों के मुकाबले में हम आ नहीं सकते। 
अगर भरती करने में हरिजन उम्मीदवारों को योग्यता के सम्बन्ध में कुछ छूट नहीं 
दी जाती है, वह ब्राह्मण समाज या सवर्ण हिन्दू समाज के उम्मीदवारों के मुकाबले 
में आ नहीं सकते। अब अगर हमारे उम्मीदवार फैडरल पब्लिक सर्विस कमीशन 
या प्रान्तीय कमीशनों के सामने जाते हैं तो उन्हें कभी सफलता नहीं मिल सकती 
क्योंकि इन कमीशनों में हमारे प्रतिनिधि हैं ही नहीं। इसलिये मैं समझता हूं कि 
फैडरल पब्लिक सर्विस कमीशन या प्रान्तीय कमीशनों को यह आदेश मिलना चाहिए 
कि इस अनुच्छेद पर अमल करने में वह हरिजन उम्मीदवारों या परिगणित जाति 
के उम्मीदवारों के सम्बन्ध में योग्यता की कुछ छूट दें और साथ ही इन कमीशनों 
में हमारे भी प्रतिनिधि रहने चाहियें। इसके अतिरिक्त मैं जानता हूं और यह सभा 
भी जानती है और आप भी जानते हैं कि भारत सरकार ने--मेरा मतलब हे वर्तमान 
भारत सरकार से--नौकरियों के सम्बन्ध में परिगणित जातियों की बाबत एक सरकुलर 
भी जारी किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि ऊंची नौकरियों में 2॥ प्रतिशत 
जगहें हरिजनों के लिए सुरक्षित हैं और नीचे की नौकरियों में उसके लिये 6॥ 
प्रतिशत जगहें सुरक्षित हैं। 


किंतु अगर आप यह देखें श्रीमान्‌ू, कि इनकी भरती वस्तुतः कैसे हो रही हे 
आपको पता चलेगा कि ऊंची नौकरियों में हमारे एक प्रतिशत भी उम्मीदवार नहीं 
रखे जाते और यही बात निम्न श्रेणी की नौकरियों में भी है। हमारी प्रान्तीय सरकारों 
को ही देखिए, जिनका संचालन आज हमारी जनता द्वारा चुने हुए मंत्री कर रहे 
हैं। इन प्रान्तों में भी हरिजनों को नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधान प्राप्त नहीं हे। 
इसलिए मुझे बड़ी खुशी होती अगर %4०८एथ्च0! शब्द के बाद “शेड्यूल्ड कास्ट्स”' 
शब्द भी यहां रख दिए जाते क्‍योंकि %8८८७४७7०” शब्द बड़ा अस्पष्ट है और जगहों 
की भरती में साम्प्रदायिकता की भावना जरूर आयेगी और कमीशन वहां कुछ न 
कर सकेगा। जैसा कि कई मित्रों ने यहां बताया हे, साम्प्रदायिकता की भावना तथा 
प्रांतीयता का भाव सर्वत्र जोरों पर है और इसी प्रकार की अन्य कई अबोधनीय 
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बातें हो रही हैं और अगर यह सब बातें यों ही चलती रही तो मुझे डर हे 
कि इस खंड के अमल में आने पर भी परिगणित जातियों को नौकरियों में कभी 
मौका नहीं मिलेगा क्योंकि %४८८७थ०' शब्द का इस प्रकार भाष्य किया जायेगा 
कि हमें नौकरी पाने की कोई गुंजाइश न रहेगी और दूसरी जातियों के लोग अपने 
को पिछड़ा हुआ बता कर उन जगहों को ले लेंगे जो हमारे लिए सुरक्षित रखी 
गई हैं। इसलिए अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 
जो भी निकाय इस अनुच्छेद को अमल में लाये, वह इतना शुद्ध हृदय हो कि 
परिगणित जातियों में तथा पिछडे हुए लोगों की श्रेणी में आने वाले लोगों में कोई 
भेद-भाव न बरते। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। 


*अ्री मोहम्मद इस्माइल साहब (मद्रास : मुस्लिम): उपाध्यक्ष महोदय, अनुच्छेद 
0 के खंड (3) में जिस प्रसंग में %४८०८७०7०” शब्द रखा गया है उसमें उसका 
मतलब मैं नहीं समझ पाता हूं। मगर बिना इस शब्द के खंड को पढ़ा जाये तो 
उसका अर्थ साफ-साफ समझ में आ जाता है। किन्तु यह शब्द रख देने से अर्थ 
में बड़ी अस्पष्टता आ जाती है। विधान में कहीं भी %2८८फ्रक्नात” की परिभाषा 
नहीं दी गई है। किन्तु मैं आपको बताऊं कि कई जगहों में इसकी परिभाषा की 
गई है। मद्रास में इसका एक खास अर्थ है। वहां कई ऐसी जातियां और उपजातियां 
हैं जो %३०८७५०१ सम्प्रदाय में गणना की जाती है। मद्रास की सरकार ने 50 
से अधिक जातियों को वहां %४८८७००' लोगों में रखा है और उस प्रान्त में 
+%४८८फ़शात' शब्द से वही 50 जातियों के लोग लिए जाते हैं और अन्य कोई 
भी सम्प्रदाय नहीं लिया जाता जो आमतौर पर पिछड़ा हुआ हे। और मैं यह भी 
कह दूं कि यह जो 50 या इससे कुछ अधिक जातियां हैं उन्हीं की वहां की 
आबादी में अधिक संख्या है और वहां के बहुसंख्यक हिन्दू सम्प्रदाय के ही, यह 
जातियां अंग हैं। '8४८८एथआ०' लोगों की सूची में वहां परिगणित जातियां नहीं रखी 
गई हैं और अगर इन्हें भी उसमें शामिल कर दिया जाये तो उन सबको मिला 
कर प्रान्त की आबादी में वही बहुसंख्यक होंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि यहां 
+%४८८ए़आ0' शब्द से उन्हीं पिछड़ी हुई जातियों को लेते हैं जिनको मद्रास सरकार 
ने अपने यहां %००८छ्क्वात' माना है। मैं यहां इस शब्द का अर्थ जानना चाहता 
हूं। मेश कहना है कि इसका यह अर्थ नहीं होना चाहिए. कि मुसलमान और ईसाई 
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जैसे अल्पसंख्यक सम्प्रदाय का पिछड़ा हुआ वर्ग तथा परिगणित जातियां इस खंड 
के दायरे के बाहर हैं। सच तो यह है कि अल्पसंख्यकों में भी पिछड़े हुए लोग 
वर्तमान हैं। ईसाई भी पिछडे हुए हैं। प्रान्तीय नौकरियों में उनको पर्याप्त प्रतिनिधान 
नहीं मिला है। यही बात मुसलमानों और परिगणित जातियों के साथ है। अगर पिछड़े 
लोगों के पक्ष में कोई प्रावधान करना है, तो वह इन लोगों के लिए भी लागू 
होना चाहिए जो वस्तुतः पिछड़े हुए हैं। मैं यहां यह बता दूं कि अल्पसंख्यकों 
के अधिकारों के सिलसिले में अनुच्छेद 296 के अधीन ऐसा प्रावधान किया गया 
है। किन्तु वहां अनुच्छेद में इन लोगों के लिए नौकरियों में आरक्षण की बात नहीं 
कही गई है जैसा कि इस खंड (3) में कहा गया है। इसलिए मूलाधिकारों में 
तथा इस स्थल पर ही मुसलमान, ईसाई तथा परिगणित जाति जैसे अल्पसंख्यकों 
के लिए ऐसा प्रावधान करना जरूरी है। 


और फिर पं. कुंजरू ने जो संशोधन रखा है उसके मैं विरुद्ध हूं, श्रीमान्‌। 
वह कहते हैं कि सरकार को यह अधिकार होगा या उसकी इच्छा पर यह निर्भर 
करेगा कि दस वर्षों के लिए वह आरक्षण की व्यवस्था रखे। ऐसे कामों के लिए 
हमें समय के आधार पर कोई मापदंड नहीं नियत करना चाहिए। इन लोगों की 
अनुन्नति एवं मन्दता तो उन अवस्थाओं के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है जो आज 
कई शताब्दियों से बल्कि युगों से चली आ रही है और आसानी से इनका अन्त 
नहीं किया जा सकता। इसलिए इस सम्बन्ध में हमारा वास्तविक मापदंड यह होना 
चाहिए कि इन दुखस्थाओं के विनाश के लिए हम किन उपायों का अवलम्बन 
कर रहे हैं और उनके फलस्वरूप इन लोगों में कितनी उन्नति हुई है। इसलिए 
जब ये लोग उन्नत हो जायेंगे और देश के अन्य वर्गों के समकक्ष आ जायेंगे 
तो ये आरक्षण स्वतः ही समाप्त हो जायेंगे। मेश ऐसा ख्याल है कि इसके लिए 
कोई अवधि नियत करना आवश्यक नहीं है। हो सकता है कि ॥0 वर्ष से भी 
कम में यह सम्प्रदाय उन्‍नत हो जाये या हो सकता है 0 वर्ष से भी इसमें ज्यादा 
लग जाये। जैसा कि मैंने कहा है इस सम्बन्ध में मापदंड यही होना चाहिए कि 
अनुन्नति उत्पन्न करने वाली अवस्थाओं के विनाश के लिए जो उपाय काम में 
लाये जा रहे हैं उनका कितना प्रभाव पड़ा है और कितनी सफलता मिलती हे। 
अब मैं प्रस्तावक महोदय से अनुरोध करूंगा कि %४८८छथा०' शब्द को यहां से 
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[ श्री मोहम्मद इस्माइल साहब] 


हटा दें और यहां सभा में इसे स्पष्ट कर दें कि इस खंड में आरक्षण की जो 
बात कही गई है वह उन सभी अल्पसंख्यक सम्प्रदायों के लिए लागू है जिन्हें 
ऐसे आरक्षणों की आवश्यकता हे। 


अब सिर्फ एक बात और है जिसका मैं उल्लेख करूंगा। श्रीमान्‌ू, जब भी 
हम आरक्षणों की, अधिकार एवं विशेषाधिकारों की चर्चा करते हैं तो साम्प्रदायिकता 
का होवा खड़ा किया जाता है। अगर लोग अपने अधिकारों की मांग करते हैं तो 
इसमें साम्प्रदायकता की कोई बात नहीं है। जब लोग यह देखते हैं कि उनको 
पर्याप्त प्रतिनिधान नहीं प्राप्त है तो ठीक ही उनको यह ख्याल होता है कि उनको 
समुचित प्रतिनिधान मिलना चाहिए और ऐसी हालत में ऐसी मांग सामने आती हे। 
यह मांग इसलिए वह करते हैं कि नौकरियों में उनको प्रतिनिधान प्राप्त नहीं है 
जिससे उनको असंतोष है। यह असंतोष दूर होने पर लोगों के दिल एक हो जायेंगे। 
दिलों की एकता से ही देश की और देशवासियों की भलाई होगी और ऊपरी एकता 
का हम जो भी प्रयास करेंगे वह व्यर्थ है। अन्तर तो रहेगा ही फिर भी जहां 
तक हो अनुरूपता रहनी चाहिए और हम सब यही चाहते हैं कि देश में अनुरूपता 
हो। यह अनुरूपता हम देशवासियों में संतोष-भावना लाकर ही प्राप्त कर सकते 
हैं। लोगों में संतोष-भावना लाने के लिए नौकरियों में आरक्षण देना भी एक उपाय 
है जिसे हम बरत सकते हैं। तब आप लोगों से कह सकते हैं “देखिये आप 
लोगों को नौकरियों में समुचित जगहें मिल गई हैं और अब आपको कोई शिकायत 
न होनी चाहिए।'' जब ये लोग यह देखेंगे कि इन्हें भी औरों के समान ही अवसर 
मिल रहे हैं तो इनमें एकता आ जायेगी और फिर इस तथाकथित साम्प्रदायिकता 
का कोई प्रश्न ही नहीं रह जायेगा। ऐसे बहुत से देशों की मिसाल हमारे सामने 
मौजूद है जिन्होंने इस पद्धति को अपनाकर, जिसकी कि हम यहां प्रशंसा कर रहे 
हैं, सफलता प्राप्त की है और साम्प्रदायिकता-सम्बन्धी समस्या का अन्त कर दिया 
है। इसलिए मेरा यह कहना है कि अनेकता दूर करने और एकता लाने का यह 
भी एक उपाय है कि सरकारी नौकरियों में लोगों के प्रतिनिधान की व्यवस्था की 
जाये और उनके मन में यह भाव उत्पन्न किया जाये कि देश के शासन में उनका 
वास्तविक रूप में हाथ हे। 
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“सरदार हुकम सिंह (पूर्वी पंजाब : सिख): उपाध्यक्ष महोदय, जिस बात 
पर मैं सभा के सामने जोर देना चाहता हूं उसकी एक या दो सदस्यों ने चर्चा 
कर दी है। माननीय पं. कुंजरू ने कहा है कि वह यह जानना चाहते हैं कि 
अनुच्छेद ।0 और 296 में क्‍या सम्बन्ध है। अनुच्छेद 0 में यह कहा गया हे 
कि “सब नागरिकों (जानपदों) को राज्याधीन नियुक्ति के विषय में अवसर-समता 
होगी।'” इसका यही अर्थ हुआ कि जब जगहों पर नियुक्तियां होंगी तो खुली 
प्रतियोगिता के आधार पर लोग रखे जायेंगे और चोटी के लोग ही लिए जायेंगे। 
यह तो ठीक ही है और यही पद्धति बरती जानी चाहिए) 


किन्तु जब हम अनुच्छेद 296 तथा 297 को लेते हैं तो यह देखते हैं कि 
इन दोनों में यह कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के दावों पर ध्यान रखा जायेगा। 
अनुच्छेद 296 कहता हैः 

9०० 00 ॥6 ञाठजंग्रणा$ एी ॥6 ॥65 इप्रटटल्टकाए भार ॥6 2क्ला॥5 

रण थी गााणाए रग्राप्रा65 शीत 926 शा गरा०0 ९०णाह्नत227ा०ा, 

टणाओंशथा।9ए जाती 6 गा्ागाशाक्षाए ण रीएंशाएए एा बताक57970, 

का 6 गाध॑याश ए म?0णा॥।ए॥गकार॥35... 

(अगले अनुगामी अनुच्छेद के प्रावधानों के अधीन रहते हुए... नियुक्तियों में 

प्रशासन दक्षता के संधारण का ध्यान रखते हुए सब अल्पसंख्यक समुदायों के 

दावों पर ध्यान रखा जायेगा।) 


मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों अनुच्छेदों में कुछ परस्पर विरोध है। 
अगर खुली प्रतियोगिता और योग्यता के आधार पर ही उन जगहों को भरना है 
तो अवश्य ही अल्पसंख्यकों के दावों को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। उस 
हालत में तो सर्वोत्तम व्यक्ति ही लिए जायेंगे और अगर अल्पसंख्यकों के कुछ 
लोग आ जाते हैं तो यह इस कारण से नहीं कि अल्पसंख्यक समझ कर उनके 
दावों का ध्यान रखा गया है बल्कि इस कारण कि अनुच्छेद 70 के अधीन भारतीय 
नागरिक की हैसियत से उन्हें अवसर-समता प्राप्त थी। मगर खुली हुई प्रतियोगिता 
में ये सफल होते हैं और इन्हें जगहें मिलती हैं तब तो ठीक ही है, किन्तु मगर 
इस प्रणाली से उनको पर्याप्त प्रतिनिधान नहीं मिल पाता है तो उस हालत के 
लिए अनुच्छेद 296 यह कहता है कि उनका विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा 
और ऐसा किया जायेगा कि उनको पर्याप्त प्रतिनिधान प्राप्त हो जाये। 


मेरा कहना यह है, श्रीमानू, कि दो ही बातें हो सकती हैं। या तो सबको 
समान अवसर दिया जायेगा या किसी के लिए खासतौर पर ख्याल किया जायेगा। 
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[सरदार हुकुम सिंह] 


अनुच्छेद ।0 का कहना है कि सबको अवसर-समता होगी और इसके बाद ही 
एक निषेधात्मक खंड द्वारा इस बात पर जोर दिया जाता है कि धर्म या जाति 
के आधार पर किसी नागरिक के विरुद्ध कोई भेदभाव न बरता जायेगा। यह तो 
बिल्कुल दुरुस्त है; किन्तु जब यह नहीं बताया गया है कि अनुच्छेद 296 का यह 
अनुच्छेद अतिक्रमण या 296 स्वतंत्र रहेगा तो जरूर ही हम यह नहीं समझ पाते 
हैं कि इन दोनों का सम्बन्ध क्‍या होगा। उस हालत में अल्पसंख्यकों की क्‍या 
गति होगी? अनुच्छेद 70 के खंड (3) में यह नई शब्दावलि %8८7छथ्चात ८855 
रण ल227१9”” (पिछड़े हुए जानपद वर्ग) रखी गई हैं 'दलित वर्ग” या “परिगणित 
जातियां' यह सब नाम तो हमने सुने हैं पर जहां तक हमारे प्रदेश या प्रान्त का 
सम्बन्ध है, हमने %8०८छथ्ाात 0385 ० ०ंपं2०॥5” को कभी किसी कानून में प्रयुक्त 
होते नहीं देखा। अभी-अभी हमें यह बताया गया है कि %४८०६छ़थ्वात ०४७४५९०५” की 
परिभाषा मद्रास प्रान्त में दी गई है। वहां यह बात हो सकती है पर मुझे इसकी 
जानकारी नहीं है। एक तरफ तो इस नये शब्द से परिगणित जातियों के सदस्य 
आशंकित हो गये हैं और यहां इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यह बात स्पष्ट 
बता देनी चाहिए. कि यह शब्द केवल उनके लिए ही लागू है और यह उनके 
फायदे के लिए रखा जा रहा है या नहीं। दूसरी तरफ इससे अल्पसंख्यक वर्गों 
को यह आशंका हो रही है कि उनको %४०८७थ०' तो नहीं गिना जा रहा है 
और जेसा कि पं. कुंजरू ने कहा %8०८७थ० ०७5६८७' में अल्पसंख्यकों के लोग 
भी शामिल किये जायेंगे या नहीं और अगर उनको पर्याप्त प्रतिनिधान नहीं मिला 
है तो उनके साथ कोई रियायत की जायेगी या नहीं और अगर +%ब८छ्क्षात 2885! 
में उनको शामिल नहीं किया जाता है तो अनुच्छेद 296 के अधीन उनकी क्‍या 
गति होगी। जब तक इन अनुच्छेदों में--]0 तथा 296--समन्वय नहीं कर दिया 
जाता तब तक अनुच्छेद 296 द्वारा प्रावहित संरक्षण भ्रमात्मक ही रहेंगे और हम 
लोगों के मन में यह आशंका बनी रहेगी कि इस अनुच्छेद से हमें कुछ लाभ 
भी होगा या नहीं। 


*थ्री के.एम. मुंशीः उपाध्यक्ष महोदय, यहां सभा में जो आलोचना हुई है वह 
मुख्यतः: दो ही बातों को लेकर हुई है। एक तो संशोधन नं. 82 के दायरे के 
सम्बन्ध में और दूसरे %४८८७थ०' शब्द को लेकर मैं पहली बात के सम्बन्ध में, 
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और खास करके माननीय मित्र श्री गुप्त जी ने जो कुछ कहा है तथा माननीय 
मित्र श्री कामत ने जो टिप्पणी की है उसके सम्बन्ध में पहले बोलना चाहता हूं। 


मैं चाहता हूं कि सभा यह समझे कि इस अनुच्छेद का दायरा क्‍या है? अनुच्छेद 
0 के खंड (2) में सभा ने और बातों के साथ ५८»ं१०॥०९” को भी जोड़ दिया 
है। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी (मद्रास : जनरल): यह जोड़ा तो नहीं गया हे। 
इसका अभी केवल सुझाव आया है। 


*थ्री के.एम. मुंशीः यह प्रस्ताव रखा गया है कि यह शब्द जोड़ दिया जाये। 
खैर, मेरी गलती सुधार दी गई है। हमने इस आशय का एक संशोधन रखा हे 
जिसका मतलब यह है कि हम इसका समर्थन करने जा रहे हैं और आशा है 
हमें सभा का भी समर्थन मिलेगा। प्रस्तुत संशोधन अनुच्छेद 0(2) में +€०9०ा०८' 
शब्द रखना चाहता है और उस शब्द के आ जाने का अर्थ यह होगा कि कोई 
भी राज्य यहां तक कि म्युनिसिपल बोर्ड और स्थानीय बोर्ड जैसा कोई स्थानीय 
प्राधिकारी भी इस आशय का नियम नहीं बना सकता है कि किसी पदधारी या 
नियुक्त कर्मचारी के लिए उस स्थान विशेष का निवासी होना आवश्यक होगा। इससे 
बड़ी ही असुविधा खड़ी हो जायेगी। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि 
“070० और “छगए0/शशथा' शब्द को अलग-अलग रखने के लिए एक संशोधन 
आया है। उसमें वह भी पद (०१०८) आ जायें जो अवैतनिक हैं। किसी जिला-बोर्ड 
के चेयरमैन को ही उदाहरण के लिए ले लीजिए। हो सकता है कि प्रान्तीय 
विधान-मंडल के लिए निवास-सम्बन्धी प्रतिबन्ध रखना जरूरी हो जाये। किन्तु प्रान्तीय 
विधान-मंडल को ऐसा करने का अधिकार नहीं हो सकता है जब तक कि सभा 
माननीय मित्र श्री अल्लादी कृष्णास्वामी के संशोधन को स्वीकार न कर ले। इस 
संशोधन का कुल उद्देश्य यही है कि निवास विषयक खंड के अनुसार अगर निवास 
के बारे में कोई प्रतिबंध रखना आवश्यक ही हो तो इसे केवल संसद यानी केन्द्रीय 
विधान-मंडल ही करे। इस परिवर्तन का कारण यह है कि योग्यता या पात्रता के 
सम्बन्ध में जो भी नियम हो वह समूचे देश में एक तरह का हो और ऐसा न 
हो कि कोई विधान-मंडल इस प्रावधान का दुरुपयोग करके निवास के सम्बन्ध 
में कोई असम्भव शर्त रख दे। 
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दूसरी कठिनाई जो कतिपय सदस्यों के दिमाग में आ रही है वह है “स्टेट! 
शब्द को लेकर। विधान में 'स्टेट' शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त हुआ है और मैं 
सभा का ध्यान इसकी ओर आकृष्ट करूंगा। संशोधन में कहा गया है कि: ““«॥ए 
59० 0 6 धार छाए 59००॥०१ | $००१॥७ [.?? (कोई राज्य जो उस समय 
के लिए अनुसूची । में डल्लिखित हो)। इसलिए हमें “स्टेट” शब्द का अर्थ जानना 
होगा। अब मैं अनुच्छेद ।| का उल्लेख करूंगा जिससे कहा गया हैः “भारत राज्यों 
का संघ होगा। राज्यों से प्रथम अनुसूची के भाग ], 2 और 3 में उस समय 
उल्लिखित रहे राज्य अभिप्रेत होंगे।'' 


अब अगर प्रथम अनुसूची को देखें तो उसका शीर्षक यों है: “भारत के राज्य 
और राज्यक्षेत्र''! जहां तक प्रथम अनुसूची का सम्बन्ध हे भाग ।, 2 और 3 में 
ऐसे राज्यों का उल्लेख है जो स्वायत्त-शासन प्राप्त इकाइयों के रूप में हैं। पर 
भाग 4 में जिन राज्यक्षेत्रों का उल्लेख है वह है अंडमान और निकोबार के 
द्वीप-समूह। इस '#॥ए 5० ि 6 धार 5छथाए 59०ली०१॥ पल फाड़ 5लाव्वप०? 
के अन्दर वही राज्य आयेंगे जिनका उल्लेख भाग , 2 और 3 में किया गया 
है, पर अंडमान और निकोबार के टद्वीप-समूह इसमें नहीं आ सकेंगे। 


एक या दो मित्रों को “स्टेट” शब्द की परिभाषा को लेकर कुछ कठिनाई 
दिखाई दे रही है। 


*भ्री एच.वी. कामतः मैं अपने दिद्वान्‌ मित्र श्री मुंशी का ध्यान प्रथम अनुसूची 
में प्रयुक्त भाषा की ओर आक्ृष्ट करूंगा। भाग | में 4गराणा०४' (राज्यक्षेत्र) का 
भी उल्लेख है। वहां कहा गया है कि; “इस संविधान के प्रारम्भ होने से सद्य 
पूर्व शासक के प्रान्तों के नाम से निम्न प्रकार ज्ञात राज्यक्षेत्र।'” यहां जो ॥शाप्रोणण! 
(राज्यक्षेत्रज शब्द का प्रयोग हुआ है और वह केवल अंडमान और निकोबार 
द्वीप-समूहों के सम्बन्ध में ही नहीं प्रयुक्त हुआ है। भाग , 2 और 4 में ॥&कफ्रॉण' 
(राज्यक्षेत्र) शब्द रखा गया है। 


*थ्री के.एम. मुंशी: में जो कुछ कह रहा हूं उसे ध्यानपूर्वक सुनने की कृपा 
अगर मेरे मित्र करें तो मुझे निश्चय है कि वह यह समझ जायेंगे, पर हां, अगर 
वह न समझने पर ही उतारू हो गये हों तो बात दूसरी हेै। 
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श्री एच.वी. कामतः यह बात तो माननीय वक्ता पर ही लागू होती है श्रीमान्‌। 


*थ्री के.एम. मुंशी: में यह कह रहा हूं कि आप अनुच्छेद | के शब्दों को 
देखिये। वहां कहा गया है ““॥० $[9० 8॥9व गर९ा (९ 508, 2८०.” (राज्यों से 
अभिप्रेरित होंगे वे राज्य...) इसके अन्तर्गत संघ का केन्द्रीय शासन नहीं आता। 
इसका मतलब है स्वायत्त-शासन प्राप्त राज्यों से जिनका उल्लेख भाग ], 2 और 
3 में किया गया है। भाग 4 में सम्बन्ध में अनुच्छेद (3) (ख) में यहां कहा 
गया है “कि प्रथम अनुसूची में भाग 4 में उस समय उल्लिखित रहे राज्य-द्षेत्र''। 


इसलिए निकोबार ट्वीप-समूह, अनुच्छेद | के अर्थ में राज्य नहीं माने जा सकते 
हैं। वे केवल राज्य-क्षेत्र हैं। इन राज्य क्षेत्रों का शासन उनके अपने किसी 
विधान-मंडल द्वारा नहीं होता और न वे स्वायत्त-शासन प्राप्त राज्य ही हैं। उन पर 
तो सीधे केन्द्र का ही नियंत्रण है और केन्द्र अपनी ही नौकरियों के सम्बन्ध में 
यह भेद नहीं बरत सकता कि उम्मीदवार इस प्रान्त का है या उस प्रान्त का 
है। केन्द्र तो अपने हर नागरिक को समदृष्टि से ही देखेगा। इस रोशनी में देखने 
से पता चलेगा कि इस संशोधन का मतलब यही है कि भाग , 2 और 3 
में उल्लिखित राज्यों के सम्बन्ध में तथा इन राज्यों के अधीन पदों के सम्बन्ध 
में विधान-मंडल निवास सम्बन्धी प्रतिबंध आरोपित कर सकता हे। 


दूसरी कठिनाई उपस्थित की गई थी अनुच्छेद 7 के सम्बन्ध में। इस अनुच्छेद 
में “[॒॥० $86”” शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शब्द का एक खास अर्थ 
हो गया है और यह केवल उन्हीं ““॥6 $406”' शब्दों के लिए लागू है जो विधान 
के भाग 3 में प्रयुक्त हुए हैं अर्थात्‌ जो मूलाधिकारों के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त 
हुए हैं। अनुच्छेद | में अथवा अनुसूची ने प्रयुक्त 'स्टेट्स' (राज्य) के लिए यह 
लागू नहीं होते। इसलिए जब इस विचाराधीन संशोधन में जहां “आए 88०” आया 
है तो इसका अर्थ अनुच्छेद 7 में व्यक्त “086 $406”' से नहीं है। मैं कहूंगा कि 
इस संशोधन से यह बिल्कुल साफ है कि प्रथम अनुसूची के भाग , 2 और 
3 में उल्लिखित राज्यों के अधीन जो नौकरियां हैं उन्हीं के प्रयोजन के लिये 
ही केन्द्रीय विधान-मंडल कानून बना सकता है और न कि राज्यक्षेत्र के किसी 
ऐसे भाग के लिए जिस पर सीधे केन्द्रीय शासन का ही नियंत्रण है। मेरा 
कहना है कि अगर अपने एक प्रान्त और दूसरे प्रान्त के नागरिकों में भेद बरतता 
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[श्री के.एम. मुंशी] 
है तो यह सिद्धान्ततः गलत है। इसलिए यह जो संशोधन है वह बिल्कुल 
सही हे। 


*श्री एच.वी. कामतः उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैंने मित्र की बातों को 
ठीक-ठीक सुना है तो उन्होंने अभी-अभी यह कहा है कि “79 $09०”” शब्द 
प्रथम अनुसूची के केवल भाग ।, 2 तथा 3 के सम्बन्ध में ही आये हैं। अगर 
यही बात है तो आप साफ-साफ इस संशोधन में यही क्‍यों नहीं रखते कि “थ्वाए 
99९० ' ॥6 प679थाए ए८थ्लील्व का एग्ा 7, वा, व वा ण ॥6 क्ाएई 8लाटवा6 
ताकि यह विवाद ही समाप्त हो जाये? 


*थ्री के.एम. मुंशीः विनम्रतापूर्वक मैं अपने मित्र को यह बताऊं कि प्रथम 
अनुसूची का शीर्षक अनुच्छेद | और 4 के प्रयोजन के लिये यों है; ““']॥९ $865 
भाव (077076$ 0 ]709”” (भारत के राज्य तथा राज्य-क्षेत्र) और निकोबार द्वीप-समूह 
राज्यक्षेत्र हैं, राज्य नहीं। इसलिए जो भी व्यक्ति इन दोनों अनुच्छेदों की तुलना करेगा 
उसकी समझ में यह बात साफ आ जायेगी। मुझे इस सम्बन्ध में और कुछ नहीं 
कहना हेै। 


*भ्री एच.वी. कामत: यदि मसौदा-समिति के बुद्धि-सम्पन्न सदस्य ऐसा ही 
समझते हैं तो में इस बात पर जोर नहीं देना चाहता क्‍योंकि अन्ततोगत्वा इस संशोधन 
के सम्बन्ध में उनकी ही बात रहेगी। 


श्री के.एम. मुंशी: मेरा ख्याल है कि मैंने सभा को यह बात साफ-साफ समझा 
दी हे ओर अब उसे इसका अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। मेरी ओर से इस सम्बन्ध 
में और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं हे। 


दूसरी बात जो यहां उठाई गई है वह है %४०८छ४०१' शब्द के सम्बन्ध में 
और अवश्य ही मेरे माननीय मित्र डा. अम्बेडकर आम बहस का जवाब देते समय 
इसकी व्यापक व्याख्या करेंगे। किन्तु इस सम्बन्ध में एक दृष्टिकोण है जिसे मैं 
सभा के समक्ष उपस्थित करूंगा। मैं परिगणित जातियों का सदस्य नहीं हूं और 
जो दृष्टिकोण मैं यहां रख रहा हूं उसे शायद मेरे माननीय मित्र डा. अम्बेडकर 
और विशद्‌ रूप में रख सकते हैं। %8८८एथा०' शब्द के प्रयोग से कहीं उनके 
अधिकारों, विशेष सुविधाओं और अवसरों में कमी न आ जाये, ऐसी आशंका परिगणित 
जाति के कई सदस्यों ने यहां व्यक्त की है। मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर 
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पाता हूं कि विधान-परिषद्‌ के एक या डेढ़ वर्ष के अनुभव के बाद भी कोई 
हरिजन सदस्य आखिर कैसे यह सोच सकता है कि वे लोग पिछड़े हुए न माने 
जायेंगे। जब तक वह पिछड़े हुए हैं, जरूर ही उनकी शुमार %8८८फ्०0! में की 
जायेगी। मैं तो उस समय की भी कल्पना नहीं कर पाता हूं जब भारतवर्ष में 
कोई पिछड़ा हुआ वर्ग होगा, जिस में हरिजन न शामिल किये जायेंगे। किन्तु जिस 
बात की ओर मैं सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं वह यह है। आज 
डेढ़ साल से यहां सभा में क्‍या होता आ रहा है इसको जरा सोचिये। अनुच्छेद 
। को लीजिए। जब से विधान का मसौदा अल्पसंख्यक-समिति एवं मूलाधिकार-समिति 
की उपसमिति के समक्ष रखा गया है, एक भी गैर हरिजन सदस्य ने कभी कोई 
आपत्ति इसके सम्बन्ध में नहीं उठाई। बल्कि इसके विपरीत हम सदस्य, जो हरिजन 
सम्प्रदाय के नहीं हैं, इस सम्बन्ध में सदा सबके आगे रहे हैं और इस अनुच्छेद 
को स्वीकृत देखने के लिये प्रयत्नशील रहेंगे ताकि हमारे देश पर जो कलंक-कालिमा 
लगी है वह मिट जाये। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अनुच्छेद 296 को तथा इस 
विशेष प्रावधान को भी अन्य सम्प्रदाय के सदस्यों ने ही यहां उपस्थित किया है 
और इनका पूर्णतः समर्थन किया है और सम्पूर्ण सभा का उन्हें समर्थन प्राप्त हुआ 
है। इसलिये यह आशंका तो होनी ही नहीं चाहिए कि यह सभा अभी या आगे 
चलकर कभी हरिजन बन्धुओं के विरुद्ध कोई भेदभाव बरतेगी। मेरी समझ से ऐसी 
आशंका बिल्कुल निराधार है। इस खंड द्वारा हम दो अभिप्राय सिद्ध करना चाहते 
हैं। एक तो यह है कि मूलाधिकार के अधीन राज्याधीन नौकरियों में हमें चरम 
सीमा की कार्य-कुशलता उपलब्ध हो सके--ऐसी कार्य-कुशलता जिससे राज्याधीन 
नौकरियों का सारा काम बड़ी शीघ्रता से और प्रभावकारी रूप में ठीक-ठीक चलता 
रहे। और साथ ही, देश के भिन्न-भिन्न प्रान्तों में आज जो अवस्था वर्तमान हे 
उसको देखते हुए, हम यह भी चाहते हैं कि पिछड़े हुए वर्ग को--उन वर्गों को 
जो वस्तुतः पिछड़े हुए हैं--सरकारी नौकरियों में जगह मिले क्‍योंकि यह देखा गया 
है कि सरकारी नौकरियों के पाने से व्यक्ति का दर्जा ऊंचा हो जाता है और उसे 
देश की सेवा करने का अवसर मिलता है। हम चाहते हैं कि यह अवसर हर 
सम्प्रदाय को दिया जाये, यहां तक कि पिछडे हुए लोगों को भी दिया जाये। ऐसी 
स्थिति में हमें एक ऐसा शब्द ढूंढ़ना ही होगा जो व्यापक हो और उसके लिए 
+%०८०८ए४४१' क्लासेज़' शब्द यथासम्भव सर्वोत्तम हे। आप इसे अनुच्छेद 30। के 
साथ मिलाकर पढ़िये तो यह साफ हो जायेगा कि %४०८८एथा0” उस जन-समुदाय 
के लिए प्रयुक्त हुआ हे--चाहे आप उसको स्पृश्य कहिए या अस्पृश्य, चाहे वह 
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किसी भी सम्प्रदाय का हो--जो इतना पिछड़ा हुआ है कि उसके लिए सरकारी 
नौकरियों में विशेष रूप से आरक्षण देना जरूरी हो। ४8८८छका0! शब्द के सम्बन्ध 
में किसी भी सदस्य को कोई आशंका हो, इसका कोई कारण मैं नहीं देख पाता। 


*पं, हृदयनाथ कुंजरू: यह तो अपने पक्ष को स्वयं सिद्ध मान लेना है और 
बार-बार एक ही घेरे में चक्कर काटना हेै। 


*थ्री के.एम. मुंशी: मेरे माननीय मित्र के प्रयास के बावजूद भी मैं तो घेरे 
को नहीं देख पाता हूं। 


*एक माननीय सदस्यः %०४८८४७०/०” क्लासेज का जो उल्लेख किया गया हे, 
आखिर वे कौन लोग हैं? 


*भ्री के.एम. मुंशी: अनुच्छेद 30 में यह साफ-साफ कहा गया है कि 
कौन-कौन लोग पिछड़े हुए %४८८७००' हैं, इसकी जांच के लिये एक कमीशन 
नियुक्त किया जायेगा। यहां इस सम्बन्ध में मद्रास की चर्चा की गई है। मैं आपको 
बताऊं कि बम्बई प्रान्त में आज कई वर्षों से बैकवर्ड की एक परिभाषा चालू 
है और उसके अनुसार %४०८७४०7०१ में न केवल हरिजन और सूचीबद्ध कबायली 
जातियां ही आती हैं, बल्कि वह सभी पिछड़ी हुई जातियां ली जाती हैं जो सामाजिक 
दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं। इसलिए यह 
जरूरी नहीं है कि हम %००८७४०! शब्द के दायरे को किसी सम्प्रदाय विशेष 
तक ही सीमित रखें। जो भी पिछड़ा हुआ होगा उस पर यह लागू होगा और मेरे 
ख्याल से माननीय सदस्य की आशंका बिल्कुल निराधार है। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे डर है कि मेरी बात का 
यथेष्ट प्रभाव न पड़ सकेगा, क्‍योंकि अभी मुझ से पहले श्री मुंशी बोल चुके 
हैं, जिन्हें सभा एक बहुत ही दक्ष वकील के रूप में जानती है और मैं देख 
रहा हूं कि अपने पक्ष-प्रतिपादन में मूल कौशल वह यही अपना रहे हैं कि न्यायाधीश 
को ही विश्रम में डाल दिया जाये और, अगर मैंने उनकी बातों को ठीक-ठीक 
सुना है, तो उन्होंने यहां उन सदस्यों के मन में जरूर भ्रम पैदा कर दिया होगा 
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जिन्हें अनुच्छेद 0 के प्रावधानों के सम्बन्ध में कुछ संदेह था। अभी हाल में, 
श्रीमानू, एक समाचार-पत्र में अपने विधान के सम्बन्ध में सिलोन विश्वविद्यालय 
के कुलपति प्रसिद्ध विधान-पंडित प्रो. आइवर जेनिंग्स की टिप्पणी मैं पढ़ रहा था। 
मूलाधिकार सम्बन्धी अध्याय की आलोचना करते हुए आपने इसे वकीलों का 
कल्पवृक्ष बतलाया। इनकी रचना ऐसी है कि इनके अर्थों में काफी खींचातानी की 
जा सकती है और इस दृष्टि से अनुच्छेद 0 सर्वोपरि है। मेरा अपना मत यही 
है कि अगर मूलाधिकार सम्बन्धी अध्याय में इस अनुच्छेद को न रखा गया होता 
तो अच्छा था। 


अब मैं इसके खंड () को ही लेता हूं। इसके अनुसार राज्याधीन सभी 
नौकरियों में सभी नागरिकों को अवसर-समता प्राप्त रहेगी। मैं पूछता हूं किस श्रेणी 
के नागरिकों को? शिक्षितों को? आशिक्षितों को? आखिर किसको? क्‍या एक 
अशिक्षित नागरिक सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इस आशय का अभियोग उपस्थित 
कर सकता है कि उसको अवसर-साम्य नहीं दिया गया हे? ये बातें मैं अपनी 
ओर से नहीं कह रहा हूं। प्रोफेसर जेनिंग्स की टिप्पणी में यही विचारधारा व्यक्त 
थी और उसे मैं आपके सामने रख रहा हुं। 


अब मैं इस अनुच्छेद के खंड (2) पर आता हूं। मेरा ख्याल यही है कि 
महज माननीय मित्र श्री जसपतराय कपूर को राजी करने की कोशिश में आप! 
शब्द के बाद “५८»०9०॥०८८”” शब्द रख कर सभा को अकथ कठिनाइयों में डाला 
गया है। सारी कठिनाइयों का मूल कारण यही है। इसी को लेकर श्री मुंशी ने 
एक संशोधन रखा है और एक दूसरा संशोधन रखा है श्री अल्लादी कृष्णास्वामी 
अय्यर ने। क्या १९७0०॥८९” शब्द को रखने की कोई जरूरत है? मैं सभा से कहता 
हूं कि इसकी जरूरत नहीं है क्‍योंकि अगर निवास के आधार पर कोई भेदभाव 
बरता जायेगा, जिसकी कि संभावना हो सकती है, तो इसे यहां रखकर और 
2(क) से निकाल कर आप इस मसले को नहीं हल कर सकते हें। 


शक सदस्य: उस हालत में 2(क) को निकाल ही दीजिये। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: यह तो सभा के करने की बात हेै। किन्तु मैं 
सभा को यह सुझाव दे रहा हूं कि हम लोग इस मसले पर तटस्थ रह सकते 


]058 ] भारतीय विधान-परिषद्‌ [30 नवम्बर सन्‌ 948 ई. 
[ श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ] 


हैं। हम श्री जसपतराय कपूर को ५८७४0०॥०७' शब्द रखने का अधिकार न देंगे और 
श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर को भी यह मौका न देंगे कि वह कोई व्याख्यात्मक 
उपखंड रखें, जिससे हमारी सभी प्राप्त सुविधायें व्यर्थ हो जाती हों। 


अब आप श्री अल्लादी कृष्णास्वामी के उस विशिष्ट संशोधन के शब्दों को 
देखिये जिस पर माननीय मित्र श्री मुंशी ने इतनी लम्बी वक्‍्तृता दी है। उपाध्यक्ष 
महोदय, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, इस सम्बन्ध में राय देने का अधिकारी 
मैं अपने को नहीं समझता। हमें यह देखना चाहिये कि आखिर पार्लियामेंट क्‍या 
करेगी? क्‍या यह ऐसा कोई व्यापक कानून बनायेगी जिससे सभी राज्यों की, सभी 
स्थानीय निकायों की, सभी ग्राम-पंचायतों की, (जो भी अनुच्छेद 7 के अनुसार 
राज्य ही समझे जायेंगे) तथा सभी विश्वविद्यालयों की सारी आवश्यकताएं पूरी हो 
जाती हों? अथवा हर मौके पर, जब भी कोई विशेष स्थानीय निकाय या 
विश्वविद्यालय या ग्राम-पंचायत कोई खास छूट मांगेंगी तो पार्लियामेंट एक नया कानून 
बनायेगी? आखिर कया बात सोची गई है, इसका कुछ भी पता नहीं चलता। इस 
प्रयोजन के लिए क्या पद्धति बरती जायेगी, इसका भी हमें कुछ ज्ञान नहीं है। 
इस खूबी से सभी बातें इसमें गोल-मटोल रखी गई हैं कि हम यह भी नहीं जानते 
कि ऐसा व्यापक कानून बनाने के लिये पार्लियामेंट में प्रस्ताव रखा भी जा सकेगा 
या नहीं। और आखिर इसका प्रस्ताव पार्लियामेंट में आया भी तो वह किस प्रकार 
का कानून बनायेगी? 


मेरे मित्र श्री जसपतराय का संशोधन निरर्थक हो जायेगा, अगर पार्लियामेंट यह 
निर्णय कर देती हैं कि किसी प्रदेश के किसी पद की पात्रता पाने के लिये अभ्यर्थी 
का वहां दस वर्ष का निवास होना चाहिये। अथवा क्‍या पार्लियामेंट एक साल के 
निवास का प्रतिबन्ध रखेगी या आप यह समझते हैं कि शरणार्थियों की सुविधा 
के लिए वह 6 माह का प्रतिबंध रखेगी या निवास सम्बन्धी कोई प्रतिबंध रखेगी 
ही नहीं? मेरे मित्र श्री कामत ने जिन संदेहों का उल्लेख किया है वह सही हें 
और मेरा मत तो यह है, खंड (2) (क) जैसे गोलमटोल खंड न रख कर हम 
पार्लियामेंट की सद्बुद्धि पर निश्चित होकर भरोसा कर सकते हैं। जिस रूप में 
विधान हमारे सामने आया है उसके अनुसार तो हम सभी बातों को पार्लियामेंट पर, 
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विधान-मंडल पर, सर्वोच्च न्यायालय पर तथा उन वकीलों पर छोड रहे हैं जो 
इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे। आखिर कोई न कोई प्रदेश तो ऐसा होना 
चाहिए जिसके निवासियों के सद्विवेक पर हम इसे छोड़ सकें। हम इसी बात 
की तो यहां कोशिश कर रहे हैं कि लोग अपने सद्विवेक से उन विचारों को 
व्यर्थ न होने दें जिन्हें आज हम अपनी मान्यता दे रहे हें। 


श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर का संशोधन यह कहता है, श्रीमान्‌ू, किः 
४ प्रावद्ष भाए 996 0  ॥6 ग6 एथाएह (9००९१ का ॥6 फ्राई 80०॥९०१7९ 0 भाए 
0८%] ० 0007 3प॥079 जाता! ॥5 शात09, भाए 7९दर्पा।शाशशा। 35 00 7९862॥0९९ 
जाता 4 59086 07 0 इपटला थाए00शाशथा ० 3070770277 (...चालू समय 
के लिये प्रथम अनुसूची में डल्लिखित किसी राज्य के अधीन या उसके 
राज्य-क्षेत्रान्तगत किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन किसी पद पर नियुक्ति 
के सम्बन्ध में, ऐसी सेवा युक्ति या नियुक्ति से पूर्व उस राज्य में अभ्यर्थी के 
निवास को लेकर किसी प्रतिबंध का विनिधान करता हो) इस संशोधन के समर्थन 
में श्री मुंशी ने बड़ी योग्यता और पाण्डित्य से अपने पक्ष का प्रतिपादन किया 
है। किन्तु उनकी सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद भी मैं यह समझ नहीं 
पाता कि आखिर किसी राज्य का यहां क्‍या सम्बन्ध है। मेरा तो सुझाव है कि 
इन दोनों ही संशोधनों को न रखा जाये। अगर कोई खास राज्य हमारे मत की 
उपेक्षा करता है और निवास सम्बन्धी प्रतिबन्ध पर जोर देता है तो इससे कोई 
विशेष प्रभाव नहीं पडेगा। 


अब मैं खंड (3) की ओर आता हूं। इस खंड में %४८८छ़थ्वात' शब्द के 
रखने पर कई मित्रों ने आपत्ति की है। इसमें शक नहीं कि उनमें से कइयों ने 
यह कहा है कि पहले इस प्रश्न के सम्बन्ध में सभा ने जो निर्णय किया था, 
उसके अनुसार मूल खंड में %४८८फछ़क्वा0! शब्द नहीं रखा गया था। यह तो बाद 
की सोची हुई बात है और मसौदा-समिति के सदस्यों की सम्मिलित बुद्धिमत्ता के 
फलस्वरूप यह उपाय निकाला गया है ताकि जरूरत पड़ने पर इस खंड की व्यवस्था 
को ज्यादा लोगों पर लागू किया जा सके। 


क्या मैं आपसे यह पूछ सकता हूं कि आखिर पिछड़ा हुआ नागरिक-वर्ग कौन 
है? यह किसी पिछड़ी हुई जाति पर लागू नहीं होता। यह किसी परिगणित जाति 
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या किसी सम्प्रदाय विशेष के लिये लागू नहीं होता। मैं कहता हूं कि भविष्य में 
उन्‍नत एवं अनुन्तत का निर्णय आप शिक्षा के ही आधार पर कर सकते हैं और 
अगर शिक्षा के आधार पर इसका निर्णय करते हैं तो हमारे 80 प्रतिशत देशवासी 
पिछड़े हुये नागरिक माने जायेंगे। आखिर इस बारे में अन्तिम निर्णय कौन देगा? 
शायद सर्वोच्च न्यायालय देगा। न्यायालय को इस बात का पता लगाना होगा कि 
पिछडे हुये वर्ग में किसे शामिल किया जाये, इसके बारे में विधान-निर्माताओं का 
क्या अभिप्राय था। यहां 'जाति' शब्द नहीं रखा गया है बल्कि रखा गया है 'क्लास' 
(वर्ग) शब्द। वर्ग पिछड़ा हुआ है या नहीं, इसका निर्णय आप किस आधार पर 
करेंगे? आर्थिक अवस्थिति के आधार पर या शिक्षा के आधार पर या जन्म के 
आधार पर, आखिर किस आधार पर आप यह निर्णय करेंगे? 


मेरे माननीय मित्र श्री मुंशी ऐसा समझते हैं कि यह शब्द मानो आसमान से 
टपक पड़ा है और मसौदा-समिति ने बुद्धिमत्ताशश इसे उठा लिया है। मैं कहता 
हूं इससे वकीलों की बन आयेगी, यह खंड उनके लिये कल्पवृक्ष बन जायेगा। 
मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं मसौदा-समिति के वकील सदस्यों ने अपने 
भाई-बन्धुओं के व्यापार को चमकाने के लिये और अपने सम्प्रदाय या वर्ग को अवसर 
देने की चेष्टा में तो कहीं ऐसा विधान नहीं रचा है जो छिद्रों से परिपूर्ण हे। 


*श्री के.एम. मुंशी: मेरे माननीय मित्र भी वकील बनने की कोशिश कर 
सकते हें। 


श्री टी.टी. कृष्णमाचारी: मुझे डर है कि यही कोशिश मुझे करनी पड़ेगी, 
जब श्री मुंशी जैसे लोग इस पेशे को छोड़कर दूसरे ज्यादा आमदनी वाले पेशों 
को अपना रहे हैं। अगर मेरे मित्र यही चाहते हैं कि मैं धृष्टता की बात सुना 
दूं तो मैं कह सकता हूं कि मैं वकील बनने की कोशिश कर सकता था और 
उस पेशे के साथ न्याय भी कर सकता था। 


*थ्री के.एम. मुंशी: में जानता हूं, आप कर सकते हें। 


*शथ्री टी.टी. कृष्णमाचारीः उपाध्यक्ष महोदय, श्री मुंशी से सम्भाषण करने के 
लिये मैं क्षमा-प्रार्थी हूं, यद्यपि तथ्य यह है कि उन्होंने ही इसके लिए उत्तेजना 
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प्रदान की। जो भी हो, यह ऐसा मसला नहीं है जिस पर वाग्युद्ध किया 
जाये। 


अब पुनः खंड (3) की खूबियों की ओर आता हूं। मैं ऐसा समझता हूं, श्रीमान, 
कि इस अनुच्छेद की रचना ही ऐसी है कि इसके अर्थ के सम्बन्ध में काफी 
खींचातानी की जा सकती है। कुछ मित्रों को यह भय है कि %४०८छ्क्चात! शब्द 
के भिन्न-भिन्न अर्थ लगाये जा सकते हैं, यद्यपि मेरा मत यही है कि ऐसे भय 
की कोई गुंजायश नहीं है क्‍योंकि इसमें मुझे रंचमात्र भी संदेह नहीं है कि अन्ततोगत्वा 
इसका अर्थ सर्वोच्च न्यायालय ही स्थिर करेगा चाहे वह जाति के आधार पर इसके 
सम्बन्ध में निर्णय करे या सम्प्रदाय के आधार पर या धर्म के आधार पर या 
शिक्षा के आधार पर अथवा आर्थिक अवस्थिति के आधार पर। अत: इस शब्द 
विशेष को रखने पर मैं मसौदा-समिति की तारीफ नहीं कर सकता। उनके दिमाग 
में, इस शब्द के सम्बन्ध में, जो भी ख्याल रहा हो, पर मैं तो यही समझता 
हूं कि इस खंड से बड़ी ही मुकद्दमेबाजी होगी। 


अपना स्थान ग्रहण करने से पहले मैं सभा को यह सुझाव दूंगा, श्रीमानू, कि 
श्री जसपतराय कपूर के संशोधन पर विचार करने की अनुमति देकर तथा इसके 
परिणामस्वरूप उत्पन्न श्री अल्लादी कृष्णास्वामी के संशोधन पर विचार करने की 
अनुमति देकर वह इस मसले को और जटिल न बना दें। 


“माननीय डा. बी,आर. अम्बेडकरः उपाध्यक्ष महोदय, बहस मुबाहिसे के 
सिलसिले में जो कई खास-खास सवाल उठाये गये हैं उनका जवाब देने से पहले 
अभी शुरू में ही मैं यह बता देता हूं कि श्री मिश्र द्वारा रखे गये संशोधन नं. 
334 को नहीं स्वीकार कर सकता। मैं श्री नजीरुद्दीन अहमद के दो संशोधनों को 
भी--नं. 336 और 337वें--नहीं मंजूर कर सकता। हां, श्री इमाम के संशोधन नं. 
338 को, श्री अनन्तशयनम्‌ आयंगर के संशोधन नं. 77 द्वारा संशोधित रूप में 
स्वीकार करने के लिये मैं तैयार हूं। श्री जसपतराय कपूर के संशोधन नं. 340 
को भी, श्री मुंशी तथा श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर के नं. 8 तथा 82 के 
संशोधनों द्वारा संशोधित रूप में स्वीकार कर सकता हूं। 


मैं नही समझता कि संशोधन नं. 334, 336 तथा 337 के सम्बन्ध में मुझे 
कुछ कहने की जरुरत है। इसलिए अपने भाषण के सिलसिले में जो बातें में 
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कहूंगा वह दो ही बातों तक सीमित रहेंगी। एक तो निवास सम्बन्धी बात है जिस 
पर यहां इतना वादानुवाद हुआ है और दूसरी बात है %8८८४७०/०' शब्द का अनुच्छेद 
0(3) में प्रयोग। मेरे मित्र श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ने मसौदा-समिति पर यह व्यंग 
कसा है कि बजाय एक विधान-निर्माण करने के, उसने सम्भवतः अपने कतिपय 
सदस्यों की हितपूर्ति के लिए एक ऐसी चीज तैयार कर दी है जो वकीलों के 
लिये एक कल्पवृक्ष है। मैं यह कहने के लिए तो नहीं तैयार हूं कि इस विधान 
से ऐसे सवाल खडे ही न होंगे जिन पर विधि सम्बन्धी निर्वाचन की या न्यायालय 
द्वारा निर्णय की आवश्यकता न हो। मैं श्री कृष्णमाचारी से यह पूछता हूं कि क्‍या 
वह विश्व का एक भी ऐसा विधान दिखा सकते हैं जो वकीलों के लिए कल्पवृक्ष 
न हो। मैं उनसे खासतौर पर यह कहूंगा कि यह कानून सम्बन्धी उन रिपोर्टों के 
ढेर को देखें जो अमेरिका, कनाडा और अन्य देशों के विधानों के सम्बन्ध में 
तैयार हुये हैं। इसलिए, अगर इस विधान को भाष्यार्थ संघ न्यायालय के समक्ष 
ले जाना पड़े तो इसके लिए मैं रंचमात्र भी लज्जित नहीं हूं। हर विधान और 
मसौदा-समिति के साथ यही बात होती है। इसलिए इस बात के बारे में मैं ज्यादा 
कुछ नहीं कहूंगा। 


अब मैं निवास सम्बन्धी प्रश्न को लेता हूं। यह तो एक बहुत ही सीधी बात 
है और मेरी समझ में नहीं आता कि मित्र श्री कृष्णमाचारी जैसा सबोध और चतुर 
व्यक्ति इस संशोधन के मूल उद्देश्य को क्‍यों न समझ सका। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचरारी: उसी कारण से जिससे कि मेरे मित्र मूल अनुच्छेद 
में इस शब्द को रखना भूल गये। 


*माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर: मैं समझ नहीं सका। अस्तु, इस संशोधन 
के उद्देश्य को मैं स्पष्ट किए देता हूं। यहां कई सदस्यों की यह भावना है कि 
जब हमने सम्पूर्ण देश के लिए एक सी नागरिकता स्थापित की है और इसमें 
प्रान्‍्तों या रियासतों के अधिकार-क्षेत्र को लेकर कोई भेदभाव नहीं बरता है तो 
इसके साथ यह भी होना चाहिए कि भारतीय संघ के किसी भी राज्य में कोई 
पद धारण करने के लिए निवास सम्बन्धी कोई प्रतिबंध न लागू किया जाये; क्योंकि 
जिस मात्रा तक आप निवास सम्बन्धी प्रतिबंध लागू करेंगे, उसी मात्रा तक अपनी 
एक रूपी नागरिकता का महत्त्व कम हो जायेगा, जिसे विधान द्वारा हमने समस्त 
देश के लिए स्थापित किया है, यह करना चाहते हैं। इसलिए मेरी राय में यह 
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तर्क कि राज्याधीन नौकरियों में नियुक्ति के लिए निवास-सम्बन्धी कोई प्रतिबंध न 
लागू करना चाहिए, बिल्कुल सही है और ठोस तर्क है। किन्तु साथ ही हमें यह 
भी समझना चाहिए कि ऐसे लोग जो एक प्रान्त में दूसरे प्रान्त में एक राज्य से 
दूसरे राज्य में उड़ती चिड़िया की तरह सदा चक्कर काटा करते हैं, जिनका न 
उस प्रान्त से कोई खास सम्बन्ध है न वहां कोई जरिया है, उनको हम यह अनुमति 
नहीं दे सकते कि वह वहां आवें, पद के लिए आवेदन करें और फिर अपना 
काम बना वहां से चलते बने। इसलिए निवास-सम्बन्धी कुछ न कुछ प्रतिबंध तो 
रखना ही होगा। जब इस प्रश्न पर छानबीन की गई तो पता चला कि अभी भी 
कई प्रान्तों में वहां सरकारों ने ऐसे नियम बना दिए हैं जिनके द्वारा प्रान्त में किसी 
भी पद पर नियुक्त किए जाने के लिए वहां का एक निश्चित काल का वासी 
होना आवश्यक है, इसलिए संशोधन की मूलभूत योजना यह है कि आमतौर पर 
किसी पद के लिए निवास सम्बन्धी प्रतिबंध न होना चाहिए, किन्तु फिर भी इस 
सम्बन्ध में कुछ अपवाद तो बरता ही जा सकता है और यह असंगत नहीं है। 
हम तो केवल उसी प्रथा पर चल रहे हैं जो कि भिन्न प्रान्तों में अरसे से चलती 
आ रही है। किन्तु इस सम्बन्ध में हमने यह देखा कि भिन्न-भिन्न प्रांतों में एक 
अवधि तो निश्चित कर दी गई है। जितने दिनों का वहां निवासी होना अभ्यर्थी 
के लिए आवश्यक है पर सब जगह एक सी अवधि नहीं रखी गई है। कुछ 
प्रान्तों में ऐसा नियम है कि अभ्यर्थी के लिये यह जरूरी है कि वह उस प्रान्त 
में बस गया हो। इसका क्‍या मतलब है यह समझ में नहीं आता। दूसरों ने 0 
वर्ष का बाशिन्दा होना जरूरी ठहराया है और कइयों ने सात वर्ष की ही अवधि 
रखी है। इसलिए ऐसा अनुभव किया गया कि निवास-सम्बन्धी पात्रता तो वांछनीय 
है पर निवास-सम्बन्धी जो भी प्रतिबंध हों वह सर्वदा समस्त भारतवर्ष में एक समान 
होना चाहिए। सुतरां यदि आपका उद्देश्य यह है कि सर्वत्र निवास-सम्बन्धी अवधि 
एक सी हो तो इसकी प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि इसको नियत करने 
का अधिकार आप संसद को दें न कि किसी इकाई को चाहे वह प्रान्त हो या 
रियासत। इस संशोधन में निवास सम्बन्धी जो शर्त रखी गई है उसके पीछे मूल 
अभिप्राय यही है। 


मेरे मित्र श्री कामत ने जो प्रश्न उठाया है उसके सम्बन्ध में मैं नहीं बोलना 
चाहता, क्‍योंकि श्री मुंशी तथा एक अन्य मित्र भी उस पर काफी प्रकाश डाल 


]064 ] भारतीय विधान-परिषद्‌ [30 नवम्बर सन्‌ 948 ई. 


[माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर] 


चुके हैं। इन लोगों ने श्री कामत को यह बता दिया है कि संशोधन की भाषा 
किस तरह विधान के अन्य प्रावधानों के अनुरूप है। अब मैं उस प्रश्न की ओर 
आता हूं जिसको लेकर यहां सदस्यों में बहुत हलचल है अर्थात्‌ अनुच्छेद 0(3) 
में प्रयुक्त 5४८८0! शब्द को लेता हूं। शुरू में ही मैं कुछ आम बातें कह 
देना चाहता हूं ताकि सदस्य यह समझ जायें कि %०८८छ्थ०' शब्द का ठीक-ठीक 
क्या प्रयोजन हे, क्या महत्त्व है और इसे इस खास खंड में रखने की क्‍या जरूरत 
थी। यदि सदस्य इस विषय पर आपस में मतों का आदान-प्रदान करें और इसे 
समझने की चेष्टा करें तो उन्हें पता चलेगा कि इस सम्बन्ध में तीन दृष्टिकोण 
वर्तमान है और इन तीनों को ही सनन्‍्तुष्ट करना होगा, अगर हमें कोई व्यवहार 
में आने योग्य योजना तय करनी है जो सभी को मान्य हो। इनमें पहला दृष्टिकोण 
यह है कि सभी नागरिकों को अवसर समता प्राप्त होनी चाहिए। इस सभा के 
अनेक सदस्यों की यह इच्छा है कि प्रत्येक व्यक्ति को, जो किसी विशेष पद 
के लिए योग्य हो, इस बात की आजादी होनी चाहिए कि वह उसके लिए आवेदन 
कर सके, परीक्षा में बेठ सके और यह निश्चित करने के लिए कि वह पद 
के योग्य है या नहीं, उसकी योग्यता की जांच होनी चाहिए और इस सम्बन्ध 
में अवसर-साम्य के सिद्धांत को अमल में लाने पर कोई प्रतिबंध कोई बाधा 
नहीं होनी चाहिए। दूसरा दृष्टिकोण जो ज्यादा करके सभा के एक वर्ग का हे 
वह यह है कि किसी वर्ग या सम्प्रदाय के पक्ष में किसी प्रकार भी आरक्षण 
(/25८ए७४०॥) की व्यवस्था न होनी चाहिए और सभी नागरिकों को अगर वह योग्य 
हैं तो जहां तक सरकारी नौकरियों का सम्बन्ध है, समान रूप से अवसर मिलना 
चाहिए। अगर हमें यह सिद्धांत बरतना है तो उनकी राय है कि हमें इसे पूर्ण 
मात्रा में बरतना चाहिए। फिर एक तीसरा दृष्टिकोण हमारे समक्ष है और इसके 
पीछे एक बड़ा जनमत है। यह पक्ष इस बात पर जोर देता है कि सैद्धांतिक 
दृष्टि से अवसर-समता का सिद्धांत बहुत ही अच्छा है, किन्तु फिर भी नियुक्तियों 
में उन कतिपय सम्प्रदायों को स्थान देने के लिए हमें एक न एक व्यवस्था 
करनी ही चाहिए जिन्हें अब तक शासन-कार्य से सदा अलग ही रखा गया है। 
जैसा कि मैं बता चुका हूं, मसौदा-समिति को एक ऐसा नुस्खा तैयार 
करना था जो इन तीनों दृष्टिकोणों को संतुष्ट कर सकता हो। अगर माननीय 
सदस्यगण इस तथ्य पर ध्यान दें कि हमें इन तीनों विभिन्‍न दृष्टिकोणों को संतुष्ट 
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करना था तो यह देखेंगे कि अनुच्छेद 0(3) में जो नुस्खा रखा गया है उससे 
और अच्छा कोई रास्ता निकाला ही नहीं जा सकता था। वह देखेंगे कि अनुच्छेद 
]0 के खंड () में उन लोगों के विचार को स्थान दिया गया है जिसका 
अवसर-समता के सिद्धान्त में प्रबल विश्वास है। इस सिद्धान्त को व्यापक मान्यता 
दी गई हैं किन्तु इसके साथ ही, जैसा कि मैं बता चुका हूं, इस नुस्खे को 
कतिपय सम्प्रदायों की इस मांग के साथ भी हमें बेठाना था कि शासन का नियंत्रण 
अब तक ऐतिहासिक कारणों से एक सम्प्रदाय या चन्द सम्प्रदाय ही के लोग करते 
आ रहे थे और अब इस स्थिति का अन्त होना चाहिए और दूसरों को भी सरकारी 
नौकरियों में स्थान-प्रवेश पाने का अवसर मिलना चाहिए। अब जरा उदाहरण के 
लिए यह मान लीजिए, हम उन लोगों की मांग को पूर्णतः मान लेते हैं जिन्हें 
अब तक सरकारी नौकरियों में पूरी-पूरी जगह नहीं दी जाती थी। इसका परिणाम 
यह होगा कि हम उस पृथक्‌ सिद्धांत का अर्थात्‌ अवसर-समता के सिद्धांत का, 
पूर्ण; हनन कर देंगे जिस पर हम सभी एकमत हें। मैं आपको उदाहरण देकर 
समझाऊंगा। मान लीजिए कि एक सम्प्रदाय या कई सम्प्रदायों के लिए आरक्षण 
की व्यवस्था की गई जिसके अनुसार 70 प्रतिशत जगह उनके लिए सुरक्षित रख 
दी गई। अब बच जाती है 30 प्रतिशत जगहें, जो शेष लोगों के लिए होंगी। क्या 
कोई भी व्यक्ति यह मंजूर करेगा कि 30 प्रतिशत जगहें खुली प्रतियोगिता के लिए 
रखना अवसर-समता के सिद्धांत को अमली रूप देने के ख्याल से ठीक हे? मेरी 
राय में तो यह ठीक नहीं होगा। इसलिए अगर आपको जगहें आरक्षित रखनी हैं 
और इस व्यवस्था को अनुच्छेद 0() के अनुरूप रखना है तो इसे कम जगहों 
तक ही सीमित रखिए। ऐसा होने पर ही अवसर-समता के सिद्धांत को विधान 
में वास्तविक स्थान मिल सकेगा और वह व्यवहार में आ सकेगा। हमें दो बातों 
का ख्याल है, एक तो अवसर-समता के सिद्धांत को भी जगह देना है और साथ 
ही उन अन्य सम्प्रदायों की मांगों को भी संतुष्ट करना है जिन्हें राज्य की नौकरियों 
में पर्याप्त प्रतनिधान अब तक नहीं मिलता रहा है। यदि माननीय सदस्यवृन्द इस 
स्थिति को समझते हैं तो मुझे पूरा विश्वास कि है वह इससे सहमत होंगे कि 
५8८८एक०”” जैसा कोई प्रतिबंध मूलक शब्द अगर न रखा गया तो हमने आरक्षण 
के पक्ष में जो अपवाद रखा है वह इस नियम को व्यर्थ कर देगा। यही कारण 
है कि मसौदा-समिति ने अपनी जिम्मेदारी पर यह “%थटाप्फ्रआ0”” शब्द रखा हे 
जो, मैं मानता हूं, इस सभा द्वारा स्वीकृत मूलाधिकारों में पहले नहीं रखा गया था। 
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[माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर] 


मसौदा-समिति का अनेक कारणों के आधार पर कभी यह कहकर उपहास किया 
गया हे कि इसने जो मसौदा बनाया है उसकी बन्दिश इतनी ढीली-ढाली है कि 
अर्थ में काफी खींचातानी की जा सकती है। कभी यह कह कर उपहास किया 
गया है कि यह मसौदा उपयुक्त नहीं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। और मेरा ख्याल 
है कि माननीय सदस्यगण जरूर यह जानते होंगे कि अगर मसौदा-समिति यह शब्द 
न रखती तो इस बिना पर उसकी और भी आलोचना की जाती कि इसने जो 
मसौदा बनाया है उसमें अपवाद इतने है कि मूल नियम को प्रभावी बनने के 
लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई है। “छ4८८फ़०”” क्‍यों रखा गया है, इसके 
औचित्य प्रदर्शन के लिए, मेरी समझ से, यह काफी है। 


अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में अनुच्छेद 296 में विशेष उल्लेख किया गया है, 
जहां यह कहा गया है कि उनके लिए कोई न कोई व्यवस्था जरूर की जायेगी। 
अवश्य ही इसके लिए हमने कोई अनुपात नहीं निश्चित किया। यह तो उस धारा 
से साफ जाहिर है पर ऐसी बात नहीं है कि अल्पसंख्यकों का हमने बिल्कुल 
ख्याल ही न किया हो। किसी सज्जन ने मुझसे यह पूछा कि आखिर “फब्टात्ज्व्ाव!! 
सम्प्रदाय कौन हे? मेरा ख्याल है कि जो कोई भी मसौदे की भाषा को पढ़ेगा 
उसे यह मालूम हो जायेगा कि हमने इसके निर्णय का भार प्रत्येक स्थानीय शासन 
पर छोड दिया है। जो सम्प्रदाय हुकूमत की दृष्टि में पिछड़ा हुआ है वह 
“१०४८८फ्था१?! सम्प्रदाय माना जायेगा। मेरे माननीय मित्र श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ने 
यह पूछा है कि क्‍या इस नियम को अमल में लाने के लिए न्यायालय में अपील 
की जा सकती है, इस सम्बन्ध में अधिकृत रूप से कोई उत्तर देना जरा कठिन 
है। मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि इसको अमल में लाने के लिए न्यायालय में 
अपील की जा सकती है। अगर किसी स्थानीय सरकार ने इस आरक्षण की श्रेणी 
में बहुसंख्यक जगहों को शामिल कर लिया है तो मैं समझता हूं कि कोई भी 
व्यक्ति संघ-न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जाकर यह कह सकता है कि इतनी 
अधिक आरक्षित जगहें रख दी गई हैं कि उससे अवसर-समता के नियम का 
ही हनन कर दिया गया है और तब न्यायालय यह निर्णय करेगा कि स्थानीय 
शासन या राज्य-शासन ने समुचित रूप से विवेक से कार्य किया है या नहीं। 
श्री कृष्णमणाचारी ने यह कहा है कि कौन समुचित पुरुष हैं और कौन विवेकी 
पुरुष हैं? यह तो मुकद्मेबाजी की बातें हुईं। अवश्य ही इन बातों को लेकर मुकद्दमे 
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चलते हैं, किन्तु मेरे माननीय मित्र श्री कृष्णमाचारी को मालूम होगा कि “समुचित 
और विवेकी पुरुष” का प्रयोग अनेक कानूनों में हुआ है और अगर वह सम्पत्ति 
हस्तान्तरण सम्बन्धी अधिनियम (र्यार्शल एण 009०५ ७८०) रखें तो उन्हें पता चलेगा 
कि कई बातों के सम्बन्ध में “'समुचित और विवेकी पुरुष” की इतनी विषद परिभाषा 
की गई है कि न्यायालय को इसकी परिभाषा देने में कोई कठिनाई न होगी। इसलिए 
आशा करता हूं कि जिन संशोधनों को मैंने स्वीकार किया है उन्हें सभा स्वीकार 
करेगी। 


*उपाध्यक्ष: अब मैं एक-एक करके संशोधनों पर मत लेता हुं। 


*माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर: संशोधन नं. 342 को मैं मंजूर करता हूं। 
मुझे खेद हे कि यह बताना मैं भूल गया। 


*उपाध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“अनुच्छेद 70 के खंड (2) में 'णा ट्ाण्पात5 णा9” शब्दों की जगह णा 
००705 शब्द रखे जायें।!! 


प्रस्ताव अस्वीकृत रहा। 

“उपाध्यक्ष: अब प्रस्ताव यह है कि: 

“अनुच्छेद 70 के खंड (), (2) और (3) हटा दिये जायें।”! 
प्रस्ताव अस्वीकृत रहा। 

*उपाध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 

“अनुच्छेद ।0 के खंड (2) की जगह निम्नलिखित खंड रखा जाये: 


(2) #ऋछाएज लागलशा शीधी 96 लाशा/ए6 0 णी९€ प्रात भाए 9928 
वार5ए०्टांएट एी कांड क्‍लीशणा, 285९०, 5०, ९४८९३ णएा [90०6९ ए जा. 


(धर्म, जाति, लिंग, वंश अथवा जन्मस्थान सम्बन्धी किसी भेदभाव के बिना 
राज्याधीन पद के लिए प्रत्येक नागरिक पात्र होगा।) 


प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। 
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*उपाध्यक्ष;॥ अब मैं सूची | के 77 नं. संशोधन द्वारा संशोधित संशोधन 
नं. 338 पर मत लेता हूं। इसे संशोधित रूप में मसौदा-समिति के अध्यक्ष ने 
स्वीकार कर लिया है। 


प्रस्ताव यह है कि: 


“(]) अनुच्छेद 0 के खंड () में “नियुक्ति के विषय में! शब्दों की जगह 
*सेवायुक्ति अथवा पद्‌ पर नियुक्ति के विषय में” शब्द रखे जायें। 


(2) अनुच्छेद 0 के खंड (2) में “किसी पद के लिए' शब्दों के बाद 
“किसी पद या नियुक्ति के लिए! शब्द रखे जायें 


प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 
“उपाध्यक्ष: अब प्रस्ताव यह है कि: 


“अनुच्छेद 0 के खंड (2) में %8०९ ण 9 शब्द के बाद ॥॥ पाता! 
शब्द जोडे जायें।'! 


प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। 


“उपाध्यक्ष: अब सूची 3 के संशोधन नं. 8 द्वारा संशोधित संशोधन नं. 340 
पर मत लेता हूं। 


*थ्री एच.वी. कामतः मैं कहूंगा कि संशोधन नं. 8। और 82 पर पहले मत 
लेना चाहिए, श्रीमान्‌। 


“उपाध्यक्ष: संशोधन नं. 8] के सम्बन्ध में तो कोई मत-भेद है नहीं। फिर 
भी अगर आप जोर देंगे तो इन दोनों पर मैं अलग-अलग मत ले लूंगा। मैं चाहूंगा 
कि सभा मेरा साथ दे, जब तक कि नियमानुकूल कार्य चल रहा है। 


*भ्री एच.वी. कामत: मेरा ख्याल है कि यही अच्छा होगा, पर मैं इसके 
लिए जोर नहीं दूंगा। 


*उपाध्यक्ष: आप जोर नहीं देते हैं। अस्तु, जब मैं अपनी ही मर्जी के मुताबिक 
पढ़ता हूं। 
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*उपाध्यक्ष: प्रस्ताव यह है किः 


“अनुच्छेद 0 के खंड (2) में 'रा॥' शब्द के बाद 4८४0०॥०८४' शब्द रखा 
जाये।!! 


प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 
“उपाध्यक्ष: अब प्रस्ताव यह है कि: 
“अनुच्छेद 0 के खंड (2) के बाद निम्नलिखित नया खंड जोड़ा जाये: 


*(29) णागयाए का गीां$ क्रांटीड शा जार्एला शरीक्राशा 7णा गाधताए 
भार 4895 एछाठइटाफआरश वा लात [00 3 0955 णा 0४556९5 ए लाए0म्राशा 
० क?0गांगगञला, 0 का णी०८ प्रावक्ष कराए 946 0 ॥6 पा6 ऐथाए 
8०लॉील्व का 6 जा 8लालवप्राट छा काएर 40९3 णा णीश पाा079 
जाया 8 लातागज, भा स्‍सवफाशाला 35 00 €शंवशाए जाया प्रथा 
96 ए0' 00 इप्रणी थाए0शाशला ० कुएणगापारला, 


(इस अनुच्छेद की किसी बात से संसद को ऐसा कानून बनाने में कोई रुकावट 
न होगी जो सेवायुक्तियों के किसी वर्ग या वर्गों के सम्बन्ध में अथवा चालू 
समय के लिए प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य के अधीन या उसके 
राज्य-क्षेत्रान्तगत किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन किसी पद पर 
नियुक्ति के सम्बन्ध में, ऐसी सेवायुक्ति या नियुक्ति के पूर्व उस राज्य में 
अभ्यर्थी के निवास को लेकर किसी प्रतिबंध का विनिधान करता हो।') 


प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 
“उपाध्यक्ष; अब सभा के समक्ष प्रस्ताव है कि: 


“अनुच्छेद 40 के खंड (2) में ॥7०/९06' शब्द के बाद “6 कंडलगंग्रा।40%फ 
8४थां।8? शब्द रखे जायें।'! 


प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 
“उपाध्यक्ष: प्रस्ताव यह है किः 
'अनुच्छेद ।0 का खंड (3) निकाल दिया जाये।”' 


प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। 


]070] भारतीय विधान-परिषद्‌ [30 नवम्बर सन्‌ 948 ई. 
“उपाध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“अनुच्छेद 0 के खंड (3) में '॥9, छा०एथा ० 590० ग.णा 7रबता।ह भ्ाए 
एाठशंदझंणा 0 6 7252ए४7०7' शब्दों की जगह ये शब्द रखे जाये; 'आ9॥, 
4प्गाए 3 9404 0 ए९$ शीश ॥6 ०20एगराशार्शाशा णु 5 ((णाशपा0॥, 
[76एलशा 6 896 0 पर्ंताए भाए 7९52ए४70०. 


प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। 

“उपाध्यक्ष: अब सामने प्रस्ताव यह है किः 

“अनुच्छेद 0 के खंड (3) से %ब०८छध्ा0” शब्द हटा दिया जाये।”' 
प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। 


*उपाध्यक्ष: प्रस्ताव यह है कि: 


“अनुच्छेद 40 के खंड (4) में # ८णब्लांगा श्या।' शब्दों के बाद 
।797982॥772' शब्द जोड़ा जाये, और “० तलाणा॥॥470०7 शब्द हटा दिये जायें। 


प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। 


*उपाध्यक्ष: अब में इस समूचे अनुच्छेद पर, जैसा कि इसमें संशोधन नं. 338 
(संशोधन नं. 77 द्वारा संशोधित) द्वारा तथा संशोधन नं. 340 (तीसरी सूची के 
संशोधन नं. 8। और 82 द्वारा संशोधित) द्वारा और पुनः संशोधन नं. 342 द्वारा 
संशोधन किये गये हैं, मत लेता हूं। 


प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 


अनुच्छेद 30 अपने संशोधित रूप में विधान में जोड़ा गया। 


अनुच्छेद 2 
*उपाध्यक्ष; अब हम अनुच्छेद 2 को लेते हं। 


*एक माननीय सदस्यः अनुच्छेद ।0 (क) का क्‍या हुआ, श्रीमान्‌? 
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“उपाध्यक्ष: कार्यवाही का जो विवरण अपने पास उपलब्ध है उसके अनुसार 
तो यह निपटा दिया जा चुका है। वह उपस्थित ही नहीं किया गया। सभा के 
सामने प्रस्ताव यह है कि; 


“अनुच्छेद 72 को विधान का अंग समझा जाये।”' 


इसके सम्बन्ध में पहला संशोधन है नं. 383 का, जो पं. लक्ष्मीकांत मैत्र और 
अन्य सदस्यों के नाम से हे। 


(संशोधन न 383 नहीं पेश किया गया।) 
*उपाध्यक्ष: संशोधन नं. 384 नियमानुकूल नहीं हे। 
(संशोधन न 385 पेश नहीं किया गया।) 


“उपाध्यक्ष: संशोधन नं. 386 और 392 पर एक साथ विचार किया जा सकता 
है। नं. 386 को पेश करने की अनुमति मैं दे सकता हूं। यह है श्री कमलेश्वरी 
प्रसाद यादव के नाम में। 


(संशोधन न 386 और 392 नहीं पेश किये गये।) 


“उपाध्यक्ष: संशोधन नं. 387 और 394 एक ही आशय के हैं। नं. 387 
को उपस्थित करने की मैं अनुमति दूंगा। एक बात और कहनी है। आपके भाषण 
प्रारम्भ करने के पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि श्री ए.के. मेनन, जिनके नाम 
में संशोधन नं. 394 है, क्‍या अपने संशोधन पर जोर दे रहे हें? 


“श्री ए.के. मेनन (मद्रास : जनरल): नहीं, श्रीमान्‌। 
*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि: 


“अनुच्छेद 2 के खंड () में “॥]0' शब्द के बाद बाण छाए 3 एरांधक्षाप 
०7 8०४6&॥7० 957॥2८7०॥7' शब्द रखे जायें।'! 


अनुच्छेद 2 के () का संशोधित रूप यह होगा, श्रीमान्‌: 


“० हा6 व0 कैथाएश ३ गाव णा 323क्‍6्गांट तंड्रालीणा शाभीं 0९ 
८०णा6ला[20 9ए ॥6 9896. 


]072 ] भारतीय विधान-परिषद्‌ [30 नवम्बर सन्‌ 948 ई. 
[ श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ] 


(राज्य कोई उपाधि, जो सैनिक या विद्या-सम्बन्धी सम्मान के लिए न हो, न 
प्रदान करेगा।) 


इस विशेष अनुच्छेद का इतिहास सभा के सभी सदस्यों को अच्छी तरह मालूम 
है। साधारणत: जनमत किसी भी उपाधि को देने के विरुद्ध रहा है। सभा को यह 
भी मालूम है कि स्वाधीनता प्राप्ति के फलस्वरूप हमारे कई नागरिकों ने, जिन्होंने 
पहले ब्रिटिश शासकों से उपाधियां स्वीकार की थीं, अपनी उपाधियों का परित्याग 
कर दिया है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अभी इन उपाधियों को रख छोड़ा 
है। एक समय इस आशय का प्रस्ताव आया था कि मसौदा-समिति के सदस्यों 
की राय है कि ऐसी उपाधियां जो केवल पैतृक परम्परा के आधार पर या आभिजात्य 
गौरव के लिए दी जाती हैं वह बन्द कर दी जाये पर डा. अम्बेडकर ने उसे 
यहां रखना पसन्द नहीं किया। अगर यह प्रस्ताव यहां पेश हुआ होता तो इससे 
उन लोगों की स्थिति बड़ी जटिल हो जाती जिनके पास कोई पैतृक उपाधि तो 
थी नहीं और जिन्होंने स्वाधीनता प्राप्त होते ही अपनी दूसरी उपाधियों का परित्याग 
कर दिया। तब तो यह होता कि सरकार “दीवान बहादुर! या 'सर” के आशय 
की अन्य कोई उपाधि प्रदान करती। इससे वे लोग, जिन्होंने स्वाधीनता पाते ही 
अपनी उपाधियां छोड़ दी थी, बड़ी ईर्ष्यजनक स्थिति में पड़ जाते। 


अभी भी मेरी राय में यह अनुच्छेद पूर्ण नहीं है क्योंकि जो उपाधियां अंग्रेज 
शासकों द्वारा दी जा चुकी हैं, उनको जब तक अमान्यता नहीं दी जाती, तो उन 
लोगों को कोई लाभ नहीं होगा जिन लोगों ने सौजन्यपूर्वक अपनी उपाधियों का 
परित्याग कर दिया है। कुछ लोगों ने इसलिए उपाधियां छोड़ दी कि कोई काम 
मिल जायेगा और उन्होंने काम पा भी लिया। अन्य कई लोगों ने उपाधियां छोड़ी 
पर उन्हें इससे कुछ फायदा नहीं हुआ। कुछ लोगों ने अभी तक अपनी उपाधियां 
रख छोडी हैं और वर्तमान शासन उनको स्वीकार करता है। इससे उन लोगों की 
स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है जिन्होंने उपाधियों का परित्याग कर दिया है। हो 
सकता है कि आगे चल कर सरकार इन उपाधियों को मान्यता देने से इंकार कर 
दे। एक समाचार-पत्र को मैं जानता हूं जो सरकार के बड़े नजदीक है, वह इन 
उपाधियों को मान्यता देने से इंकार करता है। व्यक्तिगत रूप से अगर सभा मुझे 
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अपनी यह व्यक्तिगत बात कहने की अनुमति दे, मेरा अपना तो यह ख्याल है 
कि इन उपाधियों को रखना फायदेमंद है। यहां सभा में एक माननीय सदस्य वर्तमान 
है जिसका भी वही नाम है जो मेरा है। मेरे साथ वह विलायत भी गये थे। इनको 
उपाधि मिली है और मुझे नहीं। पर इससे लाभ यह है कि हम दोनों के नामों 
को लेकर कोई भ्रम नहीं उत्पन्न हो सकता। मुझे खुशी है कि इन्होंने अभी अपनी 
उपाधि रख छोड़ी है। अस्तु, इतना तो प्रसंगात्‌ मैंने कह दिया। इस संशोधन से 
मेरा वास्तविक अभिप्राय यह है कि कुछ ऐसी किस्म की उपाधियां है जिनकी 
अनुमति हमें देनी चाहिए। उदाहरणार्थ, सदस्यों को मालूम है कि सरकार ने भविष्य 
में तीन प्रकार की सैनिक सम्मान की उपाधियां देने का निश्चय किया है। एक 
का नाम है महावीर-चक्र, दूसरी का परमवीर-चक्र, तीसरी का वीर-चक्र। कहीं 
आपको यह धोखा न हो कि इस सभा के ख्यातनामा सदस्य मित्र श्री महावीर 
त्यागी को यही उपाधि मिली हे। नहीं, त्यागीजी को तो महावीर की उपाधि उनके 
माता-पिता ने ही नामकरण के सिलसिले में दी हे। कालक्रम से यही वीर-चक्र 
आगे चलकर वीर-चक्र बन जायेगा। इस प्रकार की सैनिक उपाधियों का प्रावधान 
करने के उद्देश्य से ही यह संशोधन मैंने पेश किया है। 


विद्या-सम्बन्धी उपाधियों के सम्बन्ध में आप यह कह सकते हैं कि राज्य उनको 
नहीं प्रदान करता। कुछ दिनों बाद ऐसा हो सकता है कि राज्य महामहोपाध्याय 
जैसी उपाधि की परम्परा फिर चला दे और इस उपाधि का सम्बन्ध विद्या से ही 
है। 


और फिर अनुच्छेद 7 में 'स्टेट' शब्द की जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार 
विश्वविद्यालय भी स्टेट है और कोई भी सदस्य यहां यह नहीं कह सकता कि 
विश्वविद्यालय का स्टेट से कोई भी सम्बन्ध नहीं है। इसलिए विश्वविद्यालय या 
शिक्षा-संस्थाएं जो उपाधियां देती हैं उनका प्रावधान करना ही होगा क्योंकि वर्तमान 
अनुच्छेद 2() के दायरे से इन उपाधियों को अलग नहीं किया जा सकता। 
यहां यह सवाल किया जा सकता है कि विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठ 
कर हम लोगों ने जो उपाधियां प्राप्त की हैं, वह चाहे मेरी उपाधि जैसी कोई 
लघु उपाधि हो या अम्बेडकर की उपाधि की तरह कोई महती उपाधि हो, वह 
अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आती हैं या नहीं, क्योंकि इनको पाने के लिए आखिर 
हम लोगों को परीक्षा में बैठना तो पड़ा ही है। यह उपाधियां अनुच्छेद ।2 में 


]074 ] भारतीय विधान-परिषद्‌ [30 नवम्बर सन्‌ 948 ई. 


[ श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ] 


तो नहीं आयेंगी पर अन्य कई उपाधियां हैं जो केवल सम्मानार्थ दी जाती हैं और 
वह इस अनुच्छेद के अन्दर आयेंगी। उदाहरण के लिए, सभा जानती है कि हमारे 
प्रधानमंत्री, उपप्रधान मंत्री एवं गवर्नर-जनरल जहां कहीं भी जाते हैं और जहां कहीं 
भी बरसाती मेंढक की तरह कोई विश्वविद्यालय निकट पड़ा है, उन पर “डाक्टर' 
की उपाधियां बरसाई जाती हैं। इस तरह की विशेष आवश्यकता की पूर्ति के लिए 
तथा इसलिए भी, अगर कभी दूसरे सदस्य मंत्री बन जाये तो उन्हें भी यह उपाधियां 
प्राप्त हो सकें, इस संशोधन द्वारा हम यह प्रावधान करना चाहते हैं कि इस उपखंड 
के अन्दर ज्ञान सम्बन्धी ऐसी उपाधियां न शामिल की जायें। आशा है सभा इस 
संशोधन के अभिप्राय को पूर्णतः समझ गई होगी। मेरी समझ से इस संशोधन द्वारा 
आगे आने वाली अवस्थाओं का ध्यान रखा गया है और उनके लिए व्यवस्था की 


गई है। 


#उपाध्यक्ष: संशोधन नं. 388, 389, 390 का प्रथम अंश 39, 395, 396 
और 397 एक ही आशय के हें। उनमें से 389 पेश किया जा सकता हे। 


*थ्री लोकनाथ मिश्र: मैं प्रस्ताव रखता हूं किः 


“अनुच्छेद 72 के खंड () में ७८ ०0ाथा&0! शब्दों के बाद “ता ॥6०0ट्टां5००' 
शब्द रखे जायें।'! 


यह एक छोटा सा संशोधन है, श्रीमान्‌। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर 
हम सभी उपाधियों को उठा देना चाहते हैं तो इसके लिए यह भी उचित है कि 
उन सभी उपाधियों को, जिन्हें हम सभी ने गलत या सही पा लिया हे, मान्यता 
न दी जाये। हम लोग जानते हैं कि लोग कोशिश करके अपने नाम के साथ 
उपाधियां जुड़वाते हैं। नाम के आगे उपाधि जुड़ने पर व्यक्ति कुछ और ही दिखाई 
देने लगता है, उसका महत्त्व बढ़ जाता है। हमारे सामने ऐसे भी उदाहरण हैं कि 
ऐसे लोगों को उपाधियां मिल गई हैं जो उनके योग्य नहीं हैं और ऐसे सज्जन 
इन उपाधियों के महत्त्व को नष्ट कर देते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि हमें न केवल 
उपाधियों को उठा देना चाहिए बल्कि ऐसी किसी उपाधि को मान्यता भी न देनी 
चाहिये जो किसी को दी गई हो पर जिसे हम में से कोई भी मानता न हो। 


विधान का मसौदा [075 


*उपाध्यक्ष: मैं यह जानना चाहूंगा कि संशोधन नं. 388 के प्रस्तावकर्त्ता सदस्य 
क्या यह चाहते हैं कि इस पर मत लिया जाये? 


*थ्री एच.वी. कामतः हां, श्रीमान्‌। 


*उपाध्यक्ष: में यह जानना चाहूंगा कि संशोधन नं. 390 के प्रथम अंश पर 
क्या मत लेना आवश्यक है? 


“प्रो, के.टी. शाहः हां। 


“उपाध्यक्ष: नं. 39। भी वेसा ही है। नं. 393, 396 और 397 नहीं पेश 
किये गये। नं. 390 (दूसरा हिस्सा) केवल शाब्दिक है और इसलिए, इसको रखने 
की अनुमति मैं नहीं देता। 398, 399 तथा 400 को मैं पेश करने की अनुमति 
दे सकता हूं। 


(नं 398 और 399 नहीं पेश किये गये।) 
*भ्री नज़ीरुद्रीन अहमद: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं किः 
“अनुच्छेद ।2 के खंड (2) की जगह निम्नलिखित खंड रखा जाये: 


" (2) ४० ग्रा।€ टणालिाव एज जाते तगिरलंशा छाॉंग्वाट था भथाए लाशशा रण 
गावा4 आधी] 96 7९00शा5९20 9एछ9 ॥6 छा6. 


(किसी विदेशी राज्य द्वारा, भारत के किसी नागरिक को प्रदत्त किसी उपाधि 
को राज्य स्वीकार न करेगा।) 


यहां “5(8०' शब्द के पहले 4॥6' शब्द रखना आवश्यक था। जिस खंड के 
स्थान पर यह उपरोक्त खंड रखने की बात कही गई है वह यों हे: 


“0 ला7गशा रण गावाब शी 3८८९०एछा भा वी6 गणा क्षाप्न्‍र गिरलशा 946. 


(भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि न स्वीकार करेगा।) 


मूल-खंड में जिस बात पर रोक लगाई गई है वह यह है, कोई नागरिक किसी 
विदेशी राज्य से कोई उपाधि न स्वीकार करेगा। मैं पूछता हूं कि अगर कोई नागरिक 
विदेशी राज्य द्वारा प्रदत्त किसी उपाधि को स्वीकार कर लेता है तो उसके लिए दंड 
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की क्‍या व्यवस्था रखी गई है? इसके लिए तो कोई दंड नहीं प्रावहित है। इस 
खंड को अमल में लाने का राज्य के पास कोई साधन नहीं है। अगर कोई नागरिक 
विदेशी राज्य द्वारा प्रदत्त किसी उपाधि को स्वीकार कर लेता है तो आप क्‍या करेंगे? 
क्या उसे 6 माह का सश्रम कारावास देंगे? 


*ग्ाननीय डा. बी,आर. अम्बेडकर: राज्य उस उपाधि को स्वीकार नहीं करेगा। 


श्री नज़ीरुद्दीन अहमद: आपके इस हस्ताक्षेप के लिये मैं कृतज्ञता प्रकट करता 
हूं। मेश संशोधन ठीक यही कहता है कि किसी विदेशी राज्य द्वारा किसी भारतीय 
नागरिक को प्रदत्त कोई उपाधि राज्य द्वारा न स्वीकार की जायेगी। माननीय सदस्य 
डा. अम्बेडकर ने भी कृपया यह व्यक्त कर दिया है कि राज्य ऐसी उपाधि को 
स्वीकार न करेगा। इसी स्पष्टता के साथ तो ऐसी बातों को व्यक्त करना चाहिए। 
अब मान लीजिए कि किसी माननीय सदस्य को एक विदेशी राज्य कोई उपाधि 
देता है और वह उसे स्वीकार कर लेते हैं। ऐसी सूरत में इस खंड (2) को 
अमल में लाने का कोई साधन नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते 
हैं, जेसा कि डा. अम्बेडकर ने बताया है, कि राज्य उसे स्वीकार न करेगा। यही 
आशय मेरे संशोधन का भी है। मैं नहीं समझता कि इसके लिए और कुछ कहना 
भी आवश्यक है जबकि माननीय डा. अम्बेडकर जैसे अधिकारी व्यक्ति ने इसका 
समर्थन करते हुए मेरे भाषण में हस्ताक्षेप किया हेै। 


(संशोधन न॑ 407, 402 और 463 नहीं पेश किये गये॥) 
श्री अलगू राय शास्त्री (संयुक्तप्रान्‍्त : जनरल): मैं इस संशोधन को पेश नहीं 
कर रहा हूं क्योंकि इसी तरह का संशोधन अभी श्री कृष्णमाचारी जी ने पेश किया 


था और मैं उनके साथ सहमत हूं। मैं अपना संशोधन पेश नहीं करता। 


“उपाध्यक्ष: संशोधन नं. 404 नहीं पेश किया गया है। नं. 405, 406, 407, 
40 और 47। एक ही तरह के हें। संशोधन नं. 405 पेश किया जा सकता है। 


(संशोधन न 465, 406, 407, 4॥0 और 47। नहीं पेश किये गये।) 


विधान का मसौदा [077 


*उपाध्यक्ष: संशोधन नं. 408 और 409 केवल शाब्दिक हैं इसलिए उनको 
पेश करने की मैं इजाजत नहीं देता हूं। अब इस पर आम बहस शुरू होगी। 
श्री कामत, आप आइये। 


*थ्री एच.वी. कामतः उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से इस संशोधन के 
समर्थन में मैं चन्द शब्द कहना चाहता हूं। 


*उपाध्यक्ष: इस समूचे खंड पर तो बहस करने की अनुमति मैं आपको दे 
सकता हूं पर आपको यह इजाजत नहीं दे सकता कि आप अपने संशोधन पर 
बोलें। 


*आ्री एच.वी. कामतः आपकी अनुमति से मैं किसी अन्य सदस्य के संशोधन 
के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। माननीय मित्र श्री लोकनाथ मिश्र के संशोधन 
के समर्थन में मुझे कुछ कहना है। किन्तु उस संशोधन पर बोलने के पूर्व मैं 
दो-चार शब्द उस सन्देह एवं कठिनाई के सम्बन्ध में कहूंगा जिसकी चर्चा 
श्री नज़ीरुद्दीन अहमद ने संशोधन नं. 400 का प्रस्ताव रखते हुए यहां की है। आपने 
यह प्रश्न किया कि अगर सभा का कोई सदस्य अथवा भारत को कोई नागरिक 
किसी विदेशी राज्य द्वारा प्रदत्त किसी उपाधि को लेता है तो क्‍या किया जायेगा? 
क्या उसे हम सश्रम कारावास का दंड देंगे? मैं कहता हूं कि इसका इलाज तो 
बहुत आसान है। हम यह सूचित कर सकते हैं कि जो कोई व्यक्ति किसी विदेशी 
राज्य द्वारा प्रदत्त किसी उपाधि को स्वीकार करेगा वह भारतीय नागरिकता से वंचित 
कर दिया जायेगा। इस अनुच्छेद के प्रावधान के अनुसार हम ऐसा कर सकते हें। 


*ग्री नजीरुद्दीन अहमदः किन्तु इस आशय का तो कोई प्रावधान है नहीं। 


*भ्री एच.वी. कामतः मैं यह मानता हूं कि स्वतः वर्तमान व्यवस्था से ही 
यह परिणाम निकलेगा। अब मैं श्री मिश्र के संशोधन की ओर आता हूं, जिसका 
मैं समर्थन करने जा रहा हूं। संशोधन में कहा गया है कि राज्य न तो कोई उपाधि 
देगा और न किसी उपाधि को मान्यता देगा। देश की नवीन व्यवस्था में, मेरा ख्याल 
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है कि यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रावधान है। यह कहना कि राज्य कोई उपाधि 
न देगा, एक बात है और यह कहना कि राज्य किसी उपाधि को मान्यता न देगा 
बिल्कुल दूसरी बात है। अंग्रेज लोग भारत छोड़ कर चले गये हैं कि दुर्भाग्य से, 
श्रीमान, आज हमारे देश में वह खिलौने हमारे साथ हें जिन्हें वह यहां छोड गये 
हैं। अवश्य ही हम अपने देश-भाइयों को अपने साथी नागरिकों को इस बात के 
लिए बाध्य नहीं कर सकते कि वह उन उपाधियों को छोड़ दें जिनको उन्होंने 
अपने परम कृपालु मालिकों से पाया हैं इसके लिए किसी को मजबूर नहीं किया 
जा सकता। किन्तु यह तो अवश्य ही हम कर सकते हैं कि हमारी सरकार उन 
उपाधियों को मान्यता न दे। मैं अपनी बात को उदाहरण देकर समझाऊंगा। अधिकांश 
सरकारी कागजों में और कुछ में तो अवश्य ही तथा सरकार द्वारा समय-समय 
पर निकाली जाने वाली विज्ञप्तियों और प्रेस नोटों में सरकारी प्राधिकारियों का, जिसमें 
विदेश स्थित राजदूत भी शीमल हैं, उल्लेख उनकी उपाधियों के साथ किया जाता 
है। अगर मुझे ठीक-ठीक याद है तो पैरिस में हमारा जो चार्ज-डी-अफ्फेयर्स है 
और अमेरिका में जो राजदूत है, उनके नामों का जब भी सरकारी विज्ञप्तियों या 
प्रेस नोटों में उल्लेख किया जाता है तो साथ में उनकी उपाधियों का भी उल्लेख 
रहता है। कम से कम मैं तो यह नहीं समझ पाता हूं कि क्‍यों सरकार अपनी 
विज्ञप्तियों और प्रेस नोटों में इन उपाधियों को मान्यता देती है। मुझे अच्छी तरह 
याद है कि रूसी क्रांति के बाद और टर्की की क्रांति के पश्चात्‌ू, जो आज करीब 
25 वर्ष की बात है, वह सारी उपाधियां उठा दी गई जिनको पूर्ववर्त्त 
शासन-व्यवस्थाओं ने प्रदान कर रखा था और जिन लोगों ने इन उपाधियों का परित्याग 
नहीं किया उनको वहां कोई महत्त्व नहीं दिया जाता था। वहां राज्य नामों के साथ 
उन उपाधियों का कभी उल्लेख नहीं करते थे। 


हां, श्री मिश्र के संशोधन के विरुद्ध यह तर्क जरूर उपस्थित किया जा सकता 
है कि इस अधिकार को न्याय अधिकार बनाना सम्भव नहीं हे। किन्तु मैं यह 
नहीं समझ पाता हूं कि अगर अनुच्छेद 72 का खंड () को न्याय अधिकार 
माना जा सकता है तो यह क्‍यों नहीं न्याय अधिकार हो सकता? मुझे इस सम्बन्ध 
में गम्भीर संदेह है कि अनुच्छेद 2() को न्याय अधिकार का रूप दिया जा 
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सकता है। राज्य कोई उपाधि न प्रदान करेगा। किन्तु यदि राज्य किसी को असावधानी 
से अथवा अन्यमनस्क होकर या अन्य किसी कारण से कहीं कोई उपाधि प्रदान 
ही कर दे तो राज्य के विरुद्ध क्‍या कार्वाई की जा सकती है? जो कुछ भी 
हो आखिर स्वयं राज्य ने ही तो उपाधि प्रदान की है। उस हालत में क्या आप 
राज्य के विरुद्ध कोई कार्रवाई करेंगे? अगर उस सूरत में आप राज्य के विरुद्ध 
अदालती कार्रवाई कर सकते हैं तो कोई कारण नहीं है कि आप राज्य के विरुद्ध 
उस सूरत में अदालती कार्रवाई न करें जब कि राज्य किसी भी रूप में ऐसी 
उपाधि को स्वीकार करता है जिसे अंग्रेज मालिक प्रदान कर गये हैं। इसलिए मैं 
श्री मिश्र के संशोधन का समर्थन करता हूं। जहां तक इन उपाधियों का सम्बन्ध 
है जो दुर्भाग्य से आज भी हमारे पास हैं अथवा जहां तक कि इन उपाधियों के 
धारण करने वालों का सम्बन्ध है, भारत सरकार को इन्हें किसी भी रूप में- 
अपने कागजों में या प्राधिकारी व्यक्तियों के नामों के साथ उल्लेख करके--न 
स्वीकार करना चाहिए। यदि इसे न्याय अधिकार के रूप में रखने में कोई कानूनी 
कठिनाई है तो मुझे खुशी होगी, अगर मेरे विद्वान्‌ मित्र डा. अम्बेडकर यही व्यक्त 
करें कि यह सिद्धांत उन्हें मान्य है। वह यह बतायें कि विधान में यह कहीं रखा 
जा सकता है या नहीं और एक विशेष विधेयक के रूप में संसद में यह बात 
रखी जा सकती है या नहीं कि उपाधियों को राज्य स्वीकार न करेगा। माननीय 
मित्र डा. अम्बेडकर से यह बातें जान कर मुझे प्रसन्‍नता होगी और उस हालत 
में, आशा है, मिश्र जी भी अपने संशोधन के लिए जोर न देंगे। 


*आ्री आर.के. सिधवा (मध्यप्रान्‍्न और बरार : जनरल): उपाध्यक्ष महोदय, 
अंग्रेजी राज में उपाधियों को प्रदान कुछ ऐसा कलंकपूर्ण कार्य था कि देशवासी 
उपाधियों से बड़ी ही घृणा करते थे। मुझे खुशी है कि इस सभा में और इस 
से बाहर आज भी लोग उपाधियों को पूर्ववत्‌ घृणा से ही देखते हैं और विधान 
में यह ठीक ही प्रावधान किया गया है कि राज्य किसी नागरिक को भी कोई 
उपाधि न प्रदान करेगा। 


अगर आप इसी अनुच्छेद के खंड (3) को देखें तो आपको पता चलेगा कि 
विदेशी राज्य द्वारा प्रदत्त उपाधि को स्वीकार करने के सम्बन्ध में इस खंड से 
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यह छूट मिलती है। अगर अपना ही राज्य किसी नागरिक को उपाधि देना नहीं 
स्वीकार करता है, तो मैं नहीं समझता कि हम किसी विदेशी राज्य को ही क्‍यों 
यह अनुमति दें कि वह हमारे नागरिक को कोई उपाधि प्रदान करे। मेरी राय है 
कि इस खंड से “76' शब्द निकाल देना चाहिए। इस खंड [2(3)] में कहा 
गया है कि: 


“२० फ॒ुश$णा ॥09ककाए थभाए् णी०6 ण कञाणी ण #प्रश प्रावश्आ ॥6 9902 
$॥93|], शातवि0पा 6 एणाषइला एी 6 शिट्ग्तला, ३०८०का भाए [॥652॥ 
ला।एंप्राशा, ]6 णा णी66 णए काए वाव विणा ण प्राव्ा थाए गिशलंशा 
596. 7 


(राज्य के अधीन लाभ-पद अथवा विश्वास-पद पर आरूढ़ कोई व्यक्ति किसी 
विदेशी राज्य से अथवा उसके अधीन, कोई भेंट, परिलाभ (&आ०ए!णा०॥), उपाधि 
अथवा पद, प्रधान की सहमति के बिना स्वीकार न करेगा।) 


यहां भेंट और परिलाभ का उल्लेख किया गया है, वह तो समझ में आता 
है किन्तु उपाधि को क्‍यों रखा गया है? इस समस्त अनुच्छेद का अभिप्राय ही 
यह है कि उपाधियां न दी जायें। उस हालत में इस खंड (3) में “॥0' शब्द 
ही क्‍यों रखा जाये? इस शब्द को यहां रख देने से इस अनुच्छेद का सौन्दर्य 
ही समाप्त हो जाता है। मैं इस अनुच्छेद का समर्थन करता हूं, पर मेरी समझ 
से अच्छा होता, अगर विदेशी राज्यों को यह अनुमति न दी जाती कि वह हमारे 
नागरिकों को कोई उपाधि प्रदान करे। 


*माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर: मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं. 
जिसे माननीय मित्र श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ने यहां उपस्थित किया है। 


श्री नजीरुद्दीन अहमद का संशोधन यह है कि “४८८००४८०”” शब्द की जगह 
*+८८०९॥४5००”” शब्द रखा जाये। इसके पक्ष में आपने यह तर्क उपस्थित किया है 
कि मान लीजिए कोई नागरिक किसी उपाधि को स्वीकार ही कर लेता है, तो 
उसके इस कार्य को व्यर्थ और अनियमित ठहराने के लिए विधान में क्‍या 
दंडमूलक व्यवस्था रखी गई है? मेरी ओर से इसका सीधा-सादा जवाब यह है 
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कि प्रस्तुत विधान के अनुसार संसद अपने अवशिष्ट अधिकारों के अन्दर ऐसा 
कानून बना सकती है जिसमें यह विनिधान किया गया हो कि इस अनुच्छेद के 
प्रावधानों के विरुद्ध अगर कोई नागरिक कुछ करता है तो उसके खिलाफ क्‍या 
कार्रवाई की जाये। मेरा ख्याल हे कि जिस स्थिति का उन्होंने उल्लेख किया हे 
उसके निवारण के लिए यह व्यवस्था पर्याप्त है। 


श्री कामत ने एक और सवाल भी उठाया है और अगर मैंने उनकी बात को 
ठीक-ठीक समझा है तो उनका प्रश्न यही है कि यह अधिकार न्याय है या नहीं। 
अपनी नागरिकता को बनाये रखने के लिए उपाधियों को न स्वीकार करना एक 
जरूरी शर्त है। यह अधिकार नहीं है बल्कि व्यक्ति पर यह कर्त्तव्य आरोपित किया 
जाता है कि अगर उसे राज्य का सतत रूप से नागरिक बना रहना है तो इसके 
लिए. उसे कई शर्तों को पूरा करना होगा। उन शर्तों में एक यह भी है कि वह 
किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि न स्वीकार करे, क्योंकि संसद कानून बना 
कर यह व्यवस्था निश्चित कर सकती है कि अगर कोई नागरिक अनुच्छेद 2 
के खंड () या (3) के विरुद्ध कोई उपाधि स्वीकार करेगा, तो उसके विरुद्ध 
क्या कार्रवाई की जायेगी और हो सकता है कि इस अनुच्छेद के प्रतिकूल जाने 
पर उसे दंड का भागी होना पड़े। हो सकता है कि दंड के फलस्वरूप उसे अपनी 
नागरिकता के अधिकारों से हाथ धोना पडे। इसलिए इस प्रावधान को समझने में 
वस्तुतः कोई कठिनाई ही नहीं है क्‍योंकि नागरिकता के लिए यह एक प्रतिबंध 
सा है। स्वतः यह कोई न्याय अधिकार नहीं हे। 


*भ्री एच.वी. कामतः मेरा सवाल तो है कि वर्तमान उपाधियों को राज्य स्वीकार 
करेगा या नहीं? 


“माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर: जेसा कि मैंने माननीय मित्र श्री नज़ीरुद्दीन 
अहमद को अभी जवाब में बताया है, संसद को अधिकार है कि इस पर जो 
चाहे कार्रवाई करे। वह यह भी कह सकती है कि इन उपाधियों को राज्य न 
स्वीकार करेगा। 


*भ्री एच.वी. कामतः में डा. अम्बेडकर से यह चाहता हूं कि वह इस सिद्धांत 
को स्वीकार कर लें। आगे चल कर संसद जो भी करना चाहे कर सकती हे। 


]082 ] भारतीय विधान-परिषद्‌ [30 नवम्बर सन्‌ 948 ई. 


“माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकरः अवश्य ही यह तो सहज बुद्धि की बात 
है कि अगर विधान में यह कहा गया है कि कोई नागरिक उपाधि न स्वीकार 
करेगा तो संसद का यह देखना कर्त्तव्य होगा कि कोई नागरिक इस प्रावधान का 


उल्लंघन न करे। 


इसके बाद सभा बुधवार ता. । दिसम्बर सन्‌ 4948 ई. के 
प्रातः साढ़े 70 बजे तक के लिए स्थगित हुई। 


